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 विषय  SUBJECT  q8s/PAGE

 AN  ISQUVERS
 रनों  के  मौखिक  उत्तर  ORAL Ta  ANSWERS  ह  O  QUESTIONS

 ता०  प०  संख्या

 S.Q.  Nos.

 571  इस्ट  ध  ust  नल  Security  arrangements  at  Calcutta  Inter-

 national  Air  Terminal  Building टर्मिनलਂ  भवन  पर  सुरक्षा

 प्रबन्ध

 572  Opening  of  Branches  of  Nationalised राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  areal

 का  खोला  जाना  inks
 ष

 573  गुजरात  में  निःशुल्क  माध्यमिक  Free  Secondary  Education  in  Gujarat

 परीक्षा

 574  wedge  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  Advance  of  Loans  by  state  Bank  of  India

 पश्चिम  बंगाल  के  किसानों  to  Village  and  Small

 Trad  of  Rural  Areas  in  West  Bengal  8-11
 शरीर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  छोटे

 व्यापारियों  ऋण  दिया

 जाना

 Tay  Boeing  Flights  to  Trivandrum 575  ब्विवेन्द्रम  को  बोइंग  विम  rt

 oy
 उड़ान

 न

 577  दिल्‍ली  परिवहन  के  कार्यकरण  Steps  to  Improve  the  working  of  Delhi

 Trar
 में  सुघार  हेतु  उपाय

 port  Undertaking

 578  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  की  Pr  eservation  of  Tribal  Art  and  Culture

 कला  कौर  संस्कृति  का  संरक्षण

 18--20 582  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  PL-480  Fund  for  Educational  Activities

 पी०  एल०  480  निधि

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह+  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था
 |

 The  Sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question

 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.
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 weal  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  संख्या

 S.  (2,  Nos,

 Scheme  for  development  of  Historical 576  aru  में  ऐतिहासिक  स्थानों

 के  विकास  की  योजना
 places  in  Agra  20

 579  भ्रन्तराज्यीय  यातायात  के  Reduction  in  the  Number  of  Check  Posts

 TOL  writ! for  Smo  oth  F  low  of UW  VL
 कटोच  आवागमन  लिए

 Inter-State  Traffic

 पड़ताल  चौकियों  संख्या

 को  कम  करना

 380  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  Difficulties  Experienced  by  Private  Sector

 Industries  in  obtaining  working  Capital द्वारा  राष्ट्रीयकृत  gat  से
 from  the  Nationalised  Banks

 ecg जी  प्राप्त  करने  में

 aga  भ्रनुभव  करना

 58!  नीदरलैंड  से  ऋणी  सम्बन्धी  Agreement  for  Loan  from  Netherlands  22

 करार

 583  mast  से  छूट-प्राप्त  निकायों  Checking  of  Accounts  of  Bodies  and  Asso-

 ciations  exempted  from  payment  of
 alt  एसोसिएशनों  के

 Income  Tax  23

 किताब  की  जांच  करना

 584  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाकों  U_G, C,  Scholarship  to  Students  of  Hill

 Areas  of  U.P.  24 के  mal  को  विश्वविद्यालयों

 ग्रनुदान  आयोग  की  छावनी  त्तियों

 585  24-26 पाठय-पुस्तकों  के  बारे  में  भारत  Indo-U,  5.  Text  Book  Agreement

 अमरीका  के  बीच  करार

 586  भारतीय  ऋणी  प्रत्याभूत  Functioning  of  Credit  Guarantee  Corpora-

 निगम  का  कार्यकरण  tion  of  India

 587  भारत  नैपाल  सीमा  पर  तस्कर  Smuggling  on  Indo-Nepal  Border

 व्यापार

 588  हल्दिया  में  शिपयार्ड  की  स्थापना  Settin8  UP  of  a  Shipyard  at  Haldia  29

 589  Amount  of  Money  in  Circulation पारिचालित  मुद्रा  की  राशि

 (  11.0  )



 विषय  SUBJECT  q3/PAGE

 ता ०  प्र०  संख्या
 S.  Q.  Nos.

 590  पांच  लाख  रुपयों  a  afar  Cases  involving  arrears  of  Income-Tax

 above  Rs.  5  lakhs
 बकाया  आयकर  वाले  मामले  30--31

 591  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  Aligarh  Muslim  University  Bill  31

 विधेयक

 592  Increase  in  Bank  Rate  31 बक  दर  में  वृद्धि

 593  राजस्थान  में  लोगों  पर  बकाया  Arrears  of  Taxes  against  Persons  in

 कर  Rajasthan

 594  पोस्त  के  छिलकों  का  निर्यात  Export  of  Poppy  Husk

 595  Increase  in  Aircrafts  to  meet  increasing बढ़ती  हुई  मांग  की  पूर्ति के के

 लिए  विमानों  की  संख्या  में  requirements

 वृद्धि  करना

 596  चौथी  योजना  के  दौरान  केरल  Development  of  Minor  Ports  in  Kerala

 राज्य  में  छोटे  बन्दरगाहों  का  during  the  Fourth  Plan  Period

 विकास

 597  बेक  आफ  बिहार  लिमिटेड  ar  Merger  of  Bank  of  Bihar  Ltd.  with  State

 35
 स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  के  साथ  Bank  of  India

 विलय

 Penal  for  Appointments  in  Public  Under- 598  सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्तियों
 takings

 के  लिए  तालिका

 599  Reported  Misappropriation  of  Rupees  20 युनियन  बेक  श्राफ

 बम्बई  की  खार  स्थित  शाखा
 lakhs  by  the  staff  of  the  Khar  Branch

 of  the  Union  Bank  of  India,  Bombay
 के  कर्मचारियों  द्वारा  20  लाख

 रुपये  का  कथित  गवन

 600  सिंगापुर  में  gut  एशियाई  Asian  Education  Ministers  Conference

 37
 शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 held  in  Singapore

 271  वास्तविक  राशि  से  कम  कौर  Measures  to  check  Under-invoicing,  over
 Invoicing  etc. ग्रीक  राशि  के  बीजक  दी

 बनाने  को  रोकने  के  उपाय

 (  1.0  )



 विषय  SUBJECT  q63/PAGE (0

 पता  प्र७०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 Proposal  to  include  Pachmarhi  in  Madhya 2507  पेंशन  केन्द्रों  को  सूचि  में
 Pradesh  in  the  List  of  Tourist  Centres  38

 मध्य  प्रदेश  के  पचमढ़ी  को

 सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव

 2508  गुजरात  में  खोली  गयी  Branches  of  Nationalised  Banks  opened  in

 Gujarat  38--  9
 यकृत  बलों  की  शाखायें

 2509  राष्ट्रीय  राजपथ  से  जयपुर  Plan  to  Link  Jaipur  and  Bhopal  bya

 National  Highway
 39

 कौर  भोपाल  को  मिलाना

 2510  राजस्थान  में  स्कूलों  में  भर्ती  Percentage  of  Enrolled  Students  in  Rajas-

 बच्चों  की  प्रतिशतता  than

 2511  विदेशी  पर्यटकों  लिये  Prohibited  Areas  in  Assam  for  Foreign

 40
 आसाम  में  विजित  क्षेत्र  Tourists

 2512  झत्दमान  प्रशासन  द्वारा  मैट्रिक  Promotion  of  Matric  Trained  Teachers

 पास  प्रशिक्षित  अध्यापकों  की  by  Andaman  Administration

 पदोन्नति

 2513
 4]

 ध्रन्दमान  द्वीप  समूह  के  एक  Stabbing  of  a  Teacher  in  Andaman  Islands

 शिक्षक  को
 यूरो  घोंपना

 2514  ग्रन्दसान  प्रशासन  द्वारा  Promotion  of  Untrained  Graduate  Teah-

 शिक्षित  स्नातक  शिक्षकों  को  cers  by  Ardaman  Administration

 पदोन्नति

 2516  Creation  of  a  Post  of  Education  Secretary
 ग्रन्दमान  द्वीपसमूह  के  लिये

 42
 शिक्षा  सचिव  के  पद  का

 for  Andaman  Islands

 बनाया  जाना

 2517  वित्तीय  सहायता  के  लिये  Applications  for  Financial  Assistance  reje.

 43
 दिये  गये  आवेदन  पत्रों  का  cted  by  Nationalised  Banks  in  Gujarat

 गुजरात  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 द्वारा  रह  किया  जाना

 2518  ह R Reconstruction  of  43
 ग्रहमदाबाद  हवाई  अड्डा  का  Ahmedabad  Airport

 पुननिर्माण

 2519  रामेश्वरम्  द्वीप  को  मंडपम  Proposal  to  Connect  Rameshwaram

 के  साथ  सड़क  पुल  जोड़ने  Island  with  Mandapam  by  Road/

 का  प्रस्ताव  43-44 Bridge

 (  iv  )



 विषय  SUBJECT  PAGE

 शता ०  To  संख्या

 U.S,  0,  Nos

 Report  of  Study  Committee  set  up  to 2520  स्त्रियों  कौर  लड़कियों  के

 जनतिक  पण्य  का  दमन  suggest  changes  in  Suppression  of

 Immoral  Traffic  in  women  anu  Girls
 1956  में  संशोधन

 Act,  1956

 सुनाने  हेतु  गठित  wea

 समिति  का  प्रतिवेदन

 44-46 Indian  Institute  of  Advanced  Study,  Simla
 2521  इण्डियन  इन्स्टीट्य्यूट  श्राफ

 एडवांस्ड  शिमला

 Amendment  of  Laws  governing  the  Appo-
 2522  कम्पनियों  में  सचिवों  कौ

 intment  of  Secretaries  in  Companies  46

 नियुक्ति  के  नियमों  में  gata

 Powers  of  Company  Law  Board  for
 2523  chan  लिमिटेड  कम्पनी ज  Fixation  of  Remunerations  of  Directors

 के  निदेशकों  का  पारिश्रमिक  47 of  Public  Limited  Companies
 निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कम्पनी  कानून
 बोर्ड *  की

 शक्तियां

 Proposals  for  Changes  in-Companies  Act,
 2524  कम्पनी  झ्रघिनिमम  1956

 1956  47-48
 में  परिवर्तनों  के  लिये  प्रस्ताव

 2525  दिल्ली  mix  शिमला  में
 Hotels  run  by  Government  in  Delhi  and

 Simla
 सरकार  चलाये  जा  रहे

 ren
 ढो  टन

 2526  जयपुर  का  श्रेणी  के  Development  of  Jaipur  into  ‘B’  Grade  City
 49

 दहर  के  रुप  में  विकास

 Work-Load  on  Central  Government  Empl-
 2527  केन्द्रीय  सरकारों  के

 चोरियों  का  कार्यभार  oyees

 2528  Introduction  of  Central  Industrial  security
 मार मु गाव  बन्दरगाह  में

 50
 केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  Force  in  Mormugao  Harbour

 की  नियुक्ति

 Discont  ance  of  English  as  Medium  o  !

 25
 29  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के  हाई  स्कूलों  Instruction  in  High  schools  and  Coll-
 भ्र ौर  कालेजों  भ्र ौर  सेंट्रल  र  = |  | ध लों  Schools eges  in  U.  TS.  and  Central  51
 में  दिक्षा  के  माध्यम  के  रूप

 में  अंग्रेजी  का  हटाया  जाना

 (  )
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 पता  प्र०  संख्या

 U,S.  Q.  Nos

 2530  भारत  में  शिशु  किये  क्रमों  Unicef  Aid  for  Programmes  for  children

 in  India
 लिये  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाल  आपात  निधि  सहायता

 Realisation  of  Excise  Duty  and  Income 2531  इन्दौर  में  सती  कपड़ा  मिलों

 से  उत्पादन  शुल्क  कौर  आयकर  Tax  from  Tex  25  Mills  in  Indore  52-53

 की  वसूली

 Punishment  to  Smugglers 2532  तस्करों  को  सजा

 2533  बैकों  द्वारा  उद्योगों  को  दिये  Higher  Rate  of  Interest  on  Loans  given  by

 Banks  to  Industries  54
 गये  ऋणों  पर  अधिक  ब्याज

 लिया  जाना

 2535  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में
 Recruitment

 in  Public  Sector  Underta-

 | क  55
 भर्ती  aunas है  ध्  es

 2536  तस्करों  पर  मुकदमें  चलाया  Prosecution  of  Smugglers

 जाना

 2537  बाल  श्रीराम  के  सम्बन्ध  में  Analysis  made  by  Central  Bureau  of

 Correctional  Services  regarding  Juv- सेटल  ब्यूरों  श्राफ  करेक्शनल

 सर्विसेज  द्वारा  गयां  enile  delinquency  56

 विश्लेषण

 2538  आयकर  विभाग  पटना  में  Appointment  of  Lower  Division  Clerks

 aint  डिवीजन  पलकों  को  in  Income  Tax  Department  Patna  57

 नियुक्ति

 2539  जामिया  मिलिया  Persons  died  on‘accidents  in  Jamia  Milia

 न दि  57-58 विद्यालय  प्रांगण  में  दुर्घटना  भर  University  Campus

 में  मरे  व्यक्ति

 58--59 2540  हीरा  बेक़रारी  सेवा  आरम्भ  Setting  up  of  Diamond  Banking  Service

 करना

 2541  Opening  of  lead  Banks  in  District जिलों  में  मार्गदर्शी  बैंकों  का

 खोला  जाना

 (  vi  )
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 शता ०  To  संख्या
 U.S.  0,  Nos

 2542  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  60 Housing,  Loan  Facilities  by  LLI.C,
 मकान  बनाने  के  लिए  करा

 सुविधायें

 2543  स्कूल  तथा  कालेजों  में  सेमेस्टर  Semester  system  in  Schools  and  Colleges  60

 प्रणाली

 2545  विश्व  बेक  तथा  श्रननर्रष्ट्रीय  Loans  and  Credits  received  from  World

 विकास  संघ  से  प्राप्त  हुये
 Bank  and  International  Develoment

 Association

 2546  U.G.C,  Grants  to  Universities  in  Bihar  61
 विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  आयोग

 बिहार  के

 विद्यालयों  को  अनुदान

 2547  गुजरात  के  तटवर्ती  राज पथों  Missing  Links  on  Coastal  Highway  Sec-

 tions of  Gujart का  बीच  में  भ्र घूरा  रहना

 2548  Recognition  of  BHIL  Community  of
 सौराष्ट्र  क्षेत्र  को  भील  जाति

 Saurashtra  Region  as  a  Scheduled  Tribe  63
 को  अनुसूचित  जनजाति  के

 रूप  में  मान्यता

 Setting  up  of  Cochin  University
 2549  कोचीन  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना

 2550  Assistance  and  Grants  to  Yiswa  Vuvak fara  युवक  नई  दिल्‍ली

 को  सहायता  तथा  झ्रनुदान  Kendra.  New  Delhi  64

 Assistance  received  by  Viswa  Yuvak
 2551  विश्व  युवक  नई  दिल्‍ली

 Kendra
 द्वारा  प्राप्त  को  गई  सहायता

 nf
 Board  of  Trustie  ऊ  OF  हय  swa  Yuwak  Kendra  65

 2552  fara  युवक  केन्द्र  का  ट्रस्टी

 बोड़ें

 Enqui  [165 rac  and  applications  received  by 2553  भारतीय  st  निवेदन  को

 प्राप्त  हुये  जानकारी  मांगने  by  the  Indian  Investment  Centre

 बाले  पत्र  att  झ्रावेदन  पत्न

 2554  इम्फाल  वेਂ  तूलिका  हवाई  Absence  of  facilities  at  Tulibal  Aerodrome

 66
 mes  पर  सुविचारों  का  प्रभाव  Imphai

 (  vii
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 पता  To  संख्या

 U.S.  Q.  Nos,

 Pay  scale  of  School  Mothers  of  Elementary 2555  मनीपुर  में  प्रारम्भिक  स्कूलों

 के  भ्रमर  स्कूल-मदर  का  वेतन  Schools  in  Manipur

 मान

 67-68 2556  मनीपुर  में  पर यें टन  का  विकास  Development  of  Tourism  in  Manipur

 2557  मनी  पुर  में  उड़ाकू  3८101 &ा' 50110 5  for  flying  trainees  of  Manipur  68

 क्षत्राणियों  के  लिप

 वृत्तियाँ

 2558  मनीपुर  के  दिक्षा  के  Introduction  of  Reforms  in

 कीय  ढांचे  में  सुधार  करना  Administrative  Sphere  of  Education  in

 Manipur

 2559  जीवन  बीमा  युनिट  Loans,  advanced  or  invested  in  shares  by

 and ट्रस्ट  आफ  राष्ट्रीयकृत  LIC.  UTI.  Nationalised  Banks

 other  Financial  Institutions  in  Indian बेक  तथा  भ्रमण  दुसरे  वित्तीय

 संस्थापकों  द्वारा  इण्डियन
 Iron  and  Steel  and  Tata  Iron  and  Steel

 Company  69
 रन  एण्ड  स्टील  तथा  टाटा

 झ्राय रन  एण्ड  स्टील  कम्पनियों

 के  शेयरों  पर  खच  की  गई

 राशि  तथा  इन्हें  दिये  गये  ऋण

 2560  उड़ीसा  के  लोगों  पर  न्याय  कर  Arrears  of  Income  Tax  outstanding  aginst

 बकाया  राशि  Individuals  in  Orissa  70

 2561  उड़ीसा  में  भील  के  Steps  taken  to  Develop  Chilka  Lake  in

 विकास  हेंतु  कार्यवाही  Orrisa  70-71

 2562  wean  द्वीप  उच्चतर
 Pay  Scale  of  Principles  of  Higher  secondary

 माध्यमिक  विद्यालयों  के  Schcols  in  Andaman  Island  71
 पलों  का  वेतनमान

 2563  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  Opening  of  more  branches  of  Nationalised
 aal  की  ग्रसित  areal  का  Banks  in  Uttar  Pradesh  71
 खोला  जाना

 2564  ऑ्रायकर  विभाग  के  अधिकारियों  Raid  by  Income  Tax  Department  in
 Kanpur द्वारा  कानपुर  में  छापा  मारा

 जाना

 (  viii  )
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 Demand  for  uniform  pay  scales  and  service
 2565  कालेजों  कौर  विश्वविद्यालयों  conditions  of  Teachers  in  Colleges  and

 में  भ्रध्यापकों  के  लिए  समान  Universites  72

 वेतनमानों  तथा  सेवा  की  zat

 की  मांग

 Loans  to  M  dhya  Pradesh  Government
 2566  शिक्षा  के  विकास  हेतु  मध्य  of  Education

 प्रदेश  सरकार  को  fear  गया

 ऋण

 2567  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  Resignation  of  Director  General,  Archa-

 eological  Survey  of  India  73
 महानिदेशक  का  त्यागपत्र

 2568  एयर  इण्डिया  की  एक  सहायक  Proposal  to  set  up  a  Subsidary  Company

 कम्पनी  की  स्थापना  करने  का  of  Air  India  14

 प्रस्ताव

 2569  पर्यटकों  के  आगमन  सम्बन्धी  Revision  in  the  Target  of  Tourist  Inflow

 लक्ष्य  का  पुनरी  क्षण

 2570  विदेशी  प्रेक्षकों  की  संख्या  में  Fall  in  the  Inflow  of  Foreign  Tourists  75

 कमी

 Orders  placed  by  Department  of  Teaching 2571  अध्यापन  साधन  विभाग
 Aids  with  a  firm  in  Bombay

 द्वारा  बम्बई  की  एक  कम  को

 दिये  गये  क्रयादेदा

 2572  वैज्ञानिक  तकनीकी  Amalgamation  of  Commission  for  Scientific

 and  Technical  Terminology  and  Centra]
 शब्दावली  आयोग  कौर  केन्द्रीय

 Hindi  Directorate  78

 हिन्दी  निदेशालय  का  मिलाया

 जाना

 Loans  given  to  Mysore  78 2573  मंसूर  को  दिये  गये  ऋण

 2574  बीमा  1938  में  Proposal  to  amend  Insurance  Act,  1938  79

 संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 2575  सिंगापुर  में  gar  इन्टरनेशनल  Conference  of  International  Air  Transport

 79 एयर  ट्रांसपोर्ट  एसोशिएसन  का  Association  held  in  Singapore

 (  ix  )
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 Excavation  work  in  Puujab 2576  पंजाब  में  खुदाई  कायें

 2577  दिल्‍ली  att  कोटा  Direct  Air  Service  between  Delhi  and
 के  बीच  सीधी  fama  सेवा  Kotah  (Rajasthan)  80

 2578  सेंट्रल  स्कूल  का  विस्तार  Expansion  of  Central  School,  Kotah  80

 2579  इलाहाबाद-लखनऊ  शौर  दिल्‍ली  Daily  Air  Service  between  Allahabad

 कलकत्ता  के  बीच  दैनिक  Lucknow  and  Delhi  Calcutta  81

 विमान  सेवा

 2580  नई  थ्रन्तदेशीय  विमान  सेवायें  New  Internal  Air  Service  81  |  83

 2581  केरल  राज्य  को  राष्ट्रीयकृत  Loans  from
 Nationalised

 Banks  Kerala

 बैंकों से  ऋण  State

 2582  जापानी  फर्मों  द्वारा  भारत  में  Investments  by  Japanese  Firms  in  India  84

 पु  जी-निवेश

 2583  ta  में  हाथियों  के  लिए  अ्राखेट  Sanctuary  for  Elephants  in  the  Country

 वर्जित  स्थान

 2584  राष्ट्रीयकृत  तबकों  द्वारा  मंसूर  Loans  Advanced  by  Nationalised  Banks  in

 के  गुलबर्गा  जिले  को  दिया  Gulbarga  District,  Mysore  85

 गया

 2585  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  Road  Bridges  Broken  on  National  {Highway

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  6  पर  No,  6  in  District  Sambalpur  orissa  85

 टूटे  सड़क  के  पुलों की  संख्या

 Inclusion  of  Chemman  Community  of  Kerala 2586  अनुसूचित  जाति  सूची  में  केरल
 in  Scheduled  Caste  List

 के  चेम्मन  समुदाय  को  शामिल

 करना

 2587  राष्ट्रीयकृत  ट्रकों  द्वारा  मैसूर
 Loans  Advanced  to  Mysore  State  by  Natio-

 nalised  Banks  86 राज्य  को  दिया  गया  ऋण

 2588  दिल्‍ली  att  मार्ग पर  Proposal  to  start  1२८ 181"  lights  on  Delhi

 Jodhpur  Route  86 नियमित  उडानों  का  प्रस्ताव

 (x
 )
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 2589  विश्वविद्यालयों  में  भर्ती  हुए  Number
 of  Students  Enrolled  in  Universities  87

 विद्यार्थियों  की  संख्या

 Scholars  from  American  Universities  87---88 2590  भ्रम रिकी  विश्वविद्यालयों  से

 शिक्षाविद

 2591  राजघानी  में  मुक़ाबिल  बस  Scheme  to  Nationalise  Mofussil  Routes  in

 88 रूटों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  the  Capital

 की  योजना

 2592  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  Loans  Advanced  by  Nationalised  Banks  to

 चार  पत्रों  को  दिया  गया  ऋण  Newspapers

 2593  भारतीय  नौवहन  निगम  रोक  Fleet  Strength  of  Shipping  Corporation  of

 गेर  सरकारी  नौवहन
 India  and  Private  Shipping  Companies  ..

 89-90

 नियों  के  जहाजों  की  संख्या

 2594  भारत  में  प्रकाशित  पुस्तक  Number  of  Books
 Titles  published in

 India  9092

 टाइलों  की  संख्या

 Exemption  of  Delhi  Transport  Undertaking 2595  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  को

 बिक्री  कर  कौर  सड़क  कर  की  from  sales  and  road  taxes  92

 छटा

 Aa
 2596  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  की  Scheme  to  pur  ch il  ase  don  है ं016 thle  dacker  and  single

 dacker  buses  for  stream  lining  DTU
 सुव्यवस्थित  करने  के  लिए

 Services  92
 दुमंजिली  कौर  एक  मंडलों

 बसों  की  खरीद  की  योजना

 2597  मद्रास  वाह  पतन  परियोजना  92-93 Naming  of  Madras
 Outer

 Harbour  Project

 का  नामकरण

 2598  परम्परागत  कौर  गर-परम्परागत
 Credit  given  to  traditional  and  nontraditi-

 क्षेत्रों  को  fear  गया  ऋण
 onal  sectors  93

 Scheme  for  setting  up  of  motels  for  tourists 2599  पर्यटकों  के  लिये  प्रमुख  राष्ट्रीय

 राजपथों  पर  मोटल  स्थापित  along  the  principal  National  Highways  93

 करने  की  योजना

 2600  समाज  किनारा  सम्बन्धी  Programme  in  the  field  of  Social  welfare

 धर्म

 (  xi  )
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 संस्थान  Financial  assistarce  to  Thavanur.  Rural 2601  थवानूर  ग्राम रा

 को  वित्तीय  सहायता
 Financial  Institute  (Kerala)  94

 2602  सोने  कौर  चांदी  का  चोरी  छिपे
 Smugeling  of  Gold  into  India  and  Silver  Out

 of  the  Country
 लाया  जाना

 2603  जीवन  बीमा  निगम  तथा  Divetsion  of  deposits  by  LIC  and  Unit  Trust

 तीय  युनिट  ट्रस्ट  साफ  इण्डिया  of  India  with  banks

 द्वारा  gat  में  जमा  राशि  का

 अन्यत्र  लगाया  जाना

 2604  एयर  लाइन्स  के  अ्रधिकारियों  Checking  of  Baggages  of  VIP’s  and  M.  P’s

 द्वारा  संसद  सदस्यों  कौर  by  Airiines  officials

 गठित  व्यक्तियों  के  को

 जांच  पड़ताल  किया  जाना

 House  Rent.and  City  compensatory  Allowa. 2605  तमिल  ars  के  कौर

 चिंगलपेट  जिलों  में  केन्द्रीय  nce  to  Central  Goverrment
 employees

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  in  Tambaram  and  Chingelput  Districts  of

 मकान  किराया  att  नगर  भत्ता  Tamilnadu  97

 2606  राजस्थान  द्वारा  देय  करा  Loan  outstanding  agaiaost  Rajasthan

 2607  मन्द सौर  प्रौढ़  भोपाल  Payment  of  Inccme-Tax  and  duty  by  factories

 स्थित  कारखानों  द्वारा  राय  कर  in  Ratlam,  Mandsour  and  Bhopa,
 98 शुल्क  का

 भुगतान

 Sale  of  Poppy  Husk
 99

 2607  दोस्त  के  छिलकों  की  बिक्री

 Grants  to  Social  welfare  in
 2609  मध्य  प्रदेश  में  समाज  कल्याण  99

 संस्थानों  को  अनुदान
 Madhya  Pradesh

 2610  मेसी  भारत  कमर्शियल  कम्पनी  Income-Tax  outstanding  against  M/s  Bharat

 के  नाम  आयकर  की  बकाया  Commercial  Company

 राशि

 against  Ashoka
 2611  अशोका  मार्केटिंग  कम्पनी  की  Income-Tax  outstanding

 कौर  आयकर  की  बकाया  राशि  Marketing  Co.

 101
 2612  अध्ययन  eg  |  ह  | देत  fa  देशों

 को  गये  Number of  students  gone  abroad  for  studies

 विद्यार्थियों  की  संख्या

 (  xii
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 2613  aren  जिले  के  तरीका  बाजार  Setting  up  of  a  Branch  of  Nationalised  Banks

 में  राष्ट्रीयकृत  sel  की  TH  in  Tarsayas  Bazar,  Saran  District  101

 दाखा  खोलना

 2614  बिहार के  चम्पा रन  जिले  में  वधणानटाांटा (0९  in  Getting  Loans  from  Nation-

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  लेने  alised  Banks  in  Champaran  District  of
 thar  102 में  ग्र सुविधा

 2615  बिहार  के  चम्पा रन  जिले  में  Shares  of  Farmers  in  the  total  Benefits

 made  available  by  the  Nationalised राष्ट्रीयकृत  बलों  की  समूची

 सुविचारों  में  कृषकों  का  भाग  102 Banks  in  Champaran  District,
 Bihar

 2616  ग्रामों  में  सांस्कृतिक  जीवन  Deteriorating  condition  of  Cultural  Life

 103 बिगड़ती  हुई  स्थिति
 in  villages

 2618  राष्ट्रीय  कृत  ant  द्वारा  बहराइच  Loans  Advarced  by  Naticnalised  ‘Bank

 103
 उत्तर  प्रदेश  में  दिये  गये  ऋण .  in  District  Bahraich,  U.P.

 Demonetisation
 of  Currency  tO  Unearth

 2619  काला  घन  बाहर  लाने  हेतु  मुद्रा  Black  Money
 का  विमुद्रीकरण

 Grants  to  Higher  Secondary  Schools  in

 2620  होस्टलों  का  निर्माण  करने  हेतु  Tripura  for  construction  of  Hostels

 104
 त्रिपुरा  के  उच्चतर  माध्यमिक

 को  अ्रनुदान

 2621  त्रिपुरा  की  परिवहन  व्यवस्था  Steps  to  improve  Transport  Sysrtem  of

 में  सुधार  हेतु  उपाय  Tripura

 State  Transport  Bo DIVE are  105 2622  त्रिपुरा  में  राज्य  परिवहन  ars  rd  in  Tripura

 Grant
 for  Upgrading  of  Sc  0001  in  Tripura  105

 2623  त्रिपुरा  में
 स्कूल  का  दर्जा

 हेतु  भ्रनुदान  देना

 2624  हरिजनों के  लिये  मकानों  के  Grants  to  Andhra  Pradesh  Government

 निर्माण  हेतु  wrest  प्रदेश  for  construction.  of  Houses  for

 कार  को  अनुदान
 Harijans

 2625  तमिलनाडू  राष्ट्रीयकृत  Loans  advanced  to  small  Scale  Industries

 बैंकों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  by  Nationalised  Banks  in  Tainilnadu  106

 दिये  गये  ऋण

 2626  उच्च  अध्ययन  हेतु  विदेशों  को  Students  sent  abroad  for  Higher  Studies
 भेजे  गये  छात्र

 (  xiii  )
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 2621  केरल  विश्वविद्यालयों  को  University  Grants  Commission’s  grants
 विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  झ्रायोग  to  kerala  University  108

 के  अनुदान

 2628  जीवन  बीमा  निगम  की  ग्रा वास
 ousing  Loans  Scheme  of  LIC

 योजना

 2629  भ्रामक  काय  विभाग  में  waar
 Section  officers,  Hindi  Translators  and

 Hindi  Assistants  in  the  Department अधिकारी  हिन्दी  शभ्रनुवादक
 अर  हिन्दी  सहायक  of  Economic  Affairs  109-10

 2630  एम०  बी०  To  पाठयक्रम  में  Recognition  to  National  Diploma  in

 प्रवेश  हेतु  वाणिज्य  में  राष्ट्रीय  Commerce  for  admi.sion  to  M.  B.  A.

 डिप्लोमा  को  मान्यता
 Course  110  11

 2631  उत्तर  प्रदेश  में  मद्य  fate  Financefallocation  for  prohibition  Progt-

 111 कार्यक्रम  हेतु  घन  राशि  का  amme  in  U.P,
 नियतन

 2632  राजस्थान  में  पेंशन  श्रीकांत  Development  of  places  of  Tourist  inte-
 स्थलों  का  विकास  aia  at rest  in  aAjyd.  >  th  all  111

 2633  प्रादेशिक  राजधानियों  को  Air  Fights  connecting  regional  Capitals
 दिल्‍ली  के  साथ  जोड़ने  हेतु  with  Delhi
 हवाई  उड़ानें

 2634  इण्डियन  एयर  लाइन्स  द्वारा

 बम्बई  से  कोचीन  कौर  कोचीन
 Bookings  done  by  Indian  Airlines  on

 Bombay  Cochin  and  Cochin  Bombay
 से  बम्बई  के  लिये  बुकिंग

 Sectors  112

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent

 विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  112 Public  Importance

 तीस्ता  Reported  Heavy  floods  in  the  Ganges,
 ara  की  नदियों  में  कौर  Alanknanda,  Teesta  and  the  rivers  of

 भारी  बाढ़  ने  के  समाचार  Assam

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 wl Sh  astri Shri  Ramavatar

 श्री  बज नाथ  कुरी ल  Shri  B,  N.  Kureel  116-17

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न
 Papers  Laid  on  the  Table

 राज्य  सभा  से  सचदेवा
 ‘Messages  from  Rajya  Sabha  122_33
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 Delhi  Sikh  Gurdwaras  (Management)  Bill दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा
 जमानिया विधेयक-राइज  न  भा  द्वारा  पारित  As  passed  by  Rajya  Sabha  123

 रूप  में

 सभा  का  कार्य
 Business  of  th ि  ट  House  123--124

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  शरणार्थी
 +>  हो  Statement  Re  visit  of  UN  High  Commissi-

 उच्चायुक्त  की  यात्रा  के  नाच  स
 oner  for  Refugees  124

 वक्तव्य

 श्री  कार  क े०  खाडिलकर  Shri  R.  K,  Khadilkar  124
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 एट

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 ‘The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  श्रेय  महोदय  पीठासीन  हुए
 L  Mr,  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 इन्टरनेशनल  एयर-टर्मिनलਂ  भवन  पर  सुरक्षा  प्रबन्ध

 *  571,  डा०  रानेन  सेन  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  कलकत्ता  इन्टरनेशनल  एयर-टर्मिनल  भवन  तथा  सावन-पथ  पर  जहां  दूसरे

 देशों  से  aa  वाले  हवाई  जहाज  रुकते  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रबन्ध  नहीं  हैं  कौर  कोई  भी  व्यक्ति

 बिना  किसी  रुकावट  के  दोनों  स्थानों  में  प्रवेश  कर  सकता  कौर

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  समुचित  सुरक्षा  करने

 रक
 >
 ट

 ?

 qaza  ae  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डा०
 (  श्रीमती  )

 सरोजिनी

 सहित  :  नहीं  ।  दोनों  ही  स्थानों  पर  पर्याप्त  सुरक्षा
 प्रबन्ध  हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 डा०.रानेन  सेन  :
 क्या  मंत्री  महोदय को  पता  है

 कि  राज  भी  जबकि  यह  समूचा  aa

 चिभिरन  प्रकार  के  लोगों  से  भरा  gar  कोई  भी  व्यक्ति  यानी  से  टर्मिनल  भवन  में
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 जा  सकता है  कौर  जांच  करने  की  ऐसी  कोई

 व्यवस्था

 नहीं  है  जैसी  दम-दम  हवाई  wes  पर  है  जहां

 प्रवेश  के  लिए  एक  रिया  मिगर कर न्य  लिया  जाता है

 डा०  सरोजिनी  साहित्य :  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  गलत  सूचना  मिली  है  ।

 एयर  टर्मिनल  भवन  पर  भी  जांच  करने  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  क्योंकि  भवन  के

 थोड़े  भाग  पर  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  विश्वास  कक्ष  के  निकट  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है  जहां  प्रवेश

 निषिद्ध  करने  के  स्थायी  रुकावटें  खड़ी  कर  दी  गई  वहां  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 के  कुछ  श्रमिक  तथा  अरन्य  श्रमिक  कभी-कभी  जाते  हैं  ।  परन्तु  वे  gay  पाप  कौर  पहुचा

 लेकर  इन्दर  जाते  हैं  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  दमदम  हवाई  use  के  विमान-पथों  झर

 पक्की  सड़क  के  दक्षिरा  पूर्वी  भाग  में  गैर  अनुसूचित  विमान  परिवहन  कम्पनियां  कार्य  कर  रही

 हैं  ait  उन्हें  किसी  भी  व्यक्ति  को  किसी  पास  के  चिना  अन्दर  ले  जाने  की  छट  है
 ?

 डा०  सरोजिनी  सहित  हवाई  अड्डे  की  पक्की  सड़क  के  निकट  किसी  भी  अनधिकृत

 व्यक्ति  को  नहीं  जाने  दिया  जाता  है  ।  वायुयान  तक  अथवा  उस  स्थान  तक  जहां  से  वायुयान

 को  क्षति  पहुंचाई  जा  सकती  किसी  भी  श्रनधिक्ृत  व्यक्ति  को  जाने  से  रोकने
 के

 लिये  सदस्य

 गार्ड  तैनात  है

 Opening  of  Branches  of
 Nationalised  Banks

 *  572.  Shri  Ramavatar  Shastri :  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 State

 (a)  The  conditions  laid  down  for  opening  branches  of  the  nationalised  banks;
 and

 t)  The  number  of  branches  which  should  be  opened  in  Bihar  in  accordance
 with  the  condition  laid  down  and  the  number  of  branches  opened  so  far  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  B.  Cnavan) :  (a)  and  (b)  A  statement  is  laid
 on  the  table  of  the  house.

 Statement

 One  of  the  important  criteria  followed  by  the  Reserve  Bank  ia  granting  licences
 to  commercial  banks  for  opening  new  offices  at  centres  already  served  by  a  bank  office is
 the  norm  of  allowing  one  bank  office  for  every  10,000  of  population  This  criterion  is
 relaxed  by  the  Reserve  Bank  where  the

 commercial
 and  industrial  importance  of  the  place

 50  warrants.  In  the  case  of  unbanked  ce.tres  offering  potential  for  branch  dovelopment,
 banks  are  now-a-  days  generally  permitted  to  open  offices  irrespective  of  the  population  of
 the  centres.  Further,  orderto  induce  the  barks  to  extend  their  cffices  to  rural  and
 Semi-urban  areas  licence  for  urban  centres  are  granted  by  the  Reserve  Bank  in  the  ratio
 of  one  for  every  2  offices  in  rural  and  semi-urban  centres  in  the  case  of  banks  having  more
 than  60%  of  their  offices  in  rurat  and  areas  and,  for  others,  in  the  ratio  of  one
 for  every  three  offices  in  semi-urban  and  rural  centres.

 Although  the  broad  population  criterion  of  the  Reserve  Bank  provides  the  norm
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 का

 for  deciding  whether  a  given  centre  should  have  one  or  more  bank  branch,  the  bankability

 of a  centre  is  judged  by  taking  an  overall  view  of  the  industrial,  commercial  and  other

 economic  activities  of  the  place  and  after  considering  whether  there  is  enough  potential
 of  banking  business  to  support  a  bank  branch  which  can  be  viable  within  a  reasonable

 period  of  time.  While  it  is  difficult  to  specify  the  precise  number  of  such  centres  that  can

 be  identified  in  Bihar,  surveys  are  being  carried  out  by  the  lead  banks  for  this  purpose
 and  the  expansion  of  branch  network  will  be  taken  up  in  a  phased  manner.

 Between  June,  1969  and  end-March,  1971  the  number  of  commercial  bank

 branches  in  Bihar  has  gone  up  from  273  to  416  i.e.  by  143,  the  bulk  of  which  has  been

 opened  by  the  banks  in  the  public  sector.  According  to  programmes  drawn  up  so  far
 about  130  more  new  offices  are  proposed  to  be  openedin  Bihar  in  the  course  of  1971.

 This  will  bring  down  the  population  coverage  per  bank  office  in  the  state  from  about

 2,07,000  in  June,  1969  to  around  one  lakh  by  the  end  of  the  year  1971.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  Bibar  is  backward  in  every  reso2ct  and  in  the  matter

 of  banks  too.  According  to  the  Hon.  Minister  the  ratio  in  Bihar  is  going  to  be  one  Bank

 for  one  lakh  people,  while  in  India  there  is  one  bank  for  52,000  pecple  and  in  Gujarat
 there  is  one  bank  for  28,009  p2ople.  May  I  know  the  reasons  for  this  disparity  and  the

 steps  taken  so  far  by  the  Government  and  proposed  to  be  taken  in  future  to  remove

 this  disparity  ?

 श्री  यदावन्तराव  चौहान  :  इस  समानता  का  एक  कारण  तो  यह  था  कि  बैंकों  का

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  था  ।  राष्ट्रीयकरण  के  वर्ष  1969  में  एक  बेक  के  लिए

 जनसंख्या  का  जो  श्रचुवात  2  लाख  से  भ्रमित  था  वह  wa  एक  लाख  हो  गया  +  |  ay  1971  में

 बैंकों  की  प्रस्तावित  नई  शाखायें  जो  130  से  स्थिति
 मैंगलोर  सुनार  हो  जायगा  ।  मैं

 यहीं  स्पष्टीकरण  दे  सकता  हु

 Shri  Ramavatar  Shastri  Bihar  is  one  industrial  centre  too.  Jn  his  statement

 the  hon.  Minister  has  mentioned  that  the  branches  of  the  Banks  in  Bihar  have  increased
 to  416  from  273.  viay  I  know  the  number  of  these  branches  in  industrial  centre  as  well

 as  in  rural  areas  so  that  the  contribution  of  the  Government  in  the  agricultural  progress

 in  Bihar  may  be  assessed  ?

 श्री  यश्ञव'तराव  चव्हान  :  मैं  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करूंगा  कि  क्या  वस्तुत

 जानकारी  उपलब्ध  है  ।  जो  अतिरिक्त  शाखायें  खोली  गई  हैं  उनमें  से  70  से  80  से  अधिक  ग्रा मीरा

 क्षेत्रों  में  खोली  गई  हैं  ।  पहले  शाखायें  कुदरती  तौर  पर  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  खोली  गई  थीं  ।  परन्तु

 जिन  स्थानों  पर  कोई  बेक  नहीं  था  अथवा  जहां  कम  बैंक  थे  वहां  ग्रीक  शाखायें  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ShriR.S.  Pandey
 :  पीह  criterion  adopted  for  opeuing  new  branches  of  banks

 in  the  rural  areas  is  appreciable  May  I  know  whether  Government  intends  to  provide
 mobile  bank  facilities  in  small  villages  ?  '5  it  not  possible  to  start  mobile  banks  for  mcney

 transactions  ?

 Shri  Y.  Chavan  :  Difference  should  be  made  between  a  mobile  bank  and
 a  mobile  Hospital.
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 चलते-फिरते  बैंकों  का  उद्देश्य  यही  है  कि  लोगों  तक  इस  सुविधा  को  पहुंचाया  जाए  इसका

 मतलब  यहीं  होगा  जो  मैं  समानता
 हु

 ।  चलते-फिरते  बेक  का  केवल  यह  मतलब  नहीं  है  कि

 वह रुपया  ले  जायें  दौर  उसे  वितरित  कर  दें  क्योंकि  कोई  व्यक्ति  ज़ो  उत्पादन  कार्य  करता  है  साम

 तय  उसकी  जांच  करके  ऋण  जाता  है  ।  हमारा  विचार  ग्राहकों  की  पहुंच  तक  शाखायें

 खोलने  का  है  i  यही  मुख्य  विचार  है  ।

 Shri  S.  Pandey  Then  how  will  they  reach  small  villages  ?

 यशवन्तराव-चब्हांन  :  वही  तो  हम  कर  रहे  हैं  ।  स्वाभाविक  ही  है  कि  इसका  हमें

 पता  लगाना  होगा  ।  दो-तीन  सान  दंड  हैं  ।  स्व प्रथम  हमें  यह  देखना  होगा  कि  बेक  के  लिए  ata

 जनसंख्या  52,000
 है

 अथवा  नहीं  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  हमारा  विचार  यथासम्भव

 10,000  लोगों के  लिए  wa  शाखा  खोलने  का  है  ।  यह  भी  देखना  कि  उस
 क्षेत्र

 में

 जमा  करने  की  क्षमता  हो  ।  यह  भी  उसमें  है  ।  तीसरा  मान  दंड  लोगों  की  श्रावश्यकतायें  पूरी  करना

 है  ।  ने  श्रावश्यकतायें  उत्पादन  सम्बन्धी  श्रावव्यकताएਂ  होनी  चाहियें  ।  यह  सामान्य  ढांचा  है  जिसके

 अनुसार  हमें  कार्य  करना  है  ।  चलते  फिरते  बैंकों  की  कोई  योजना  नहीं  है  परन्तु  हमारा  विचार

 लोगों  तक  यह  सुविधा  पहुंचाने  का  है  ।

 श्री  डी०  बसुमतारी  क्या  10  मील  के  क्षेत्र  में  एक  बंक  खोलने  के  लिये  मानदण्ड  frat

 रित  किया  गया  है
 ?  यदि  तो  भ्रादिवासी  क्षेत्र  में  बक  केसे  खोले  जायेंगे  जहां  आदिवासी  लोग

 दूर-दूर  रहते  क्या  श्रादिवासियों  की  श्रावश्यकताश्ं  को  पुरा  fear  जायेगा  ?  इसके  लिये  क्या

 विशेष  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  यह  सच  है  कि  रिजर्व  बैंक  श्राफ  इण्डिया  के  एक  परिपत्र में

 10  मील  का  क्षेत्र  रखा  गया  है  कौर  इसके  पीछे  यह  झादशय  था  कि  बेक  मैनेजर  रुपये  के  लेन-देन

 की  देख-भाल  करने  में  समर्थ  होना  चाहिये  ate  जब  कभी  रुपया  उधार  लिया  जाये  तो  वह  इस

 योग्य  होना  चाहिये  कि  यह  देख  सके  कि  उधार  लिये  गये  रुपये  का  प्रयोग  इसीलिए  किया  जाय

 जिस  उद्देश्य  के  लिए  वह  लिया  गया  था  ।  मत  निर्देशन  में  उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  कर  दिया

 था  कि  दस  मील  के  क्षेत्र  में  एक  बेक  हो  परन्तु  इसका  शाब्दिक  मतलब '  ले  जिसके

 परिणामस्वरूप  कष्टमय  वातावरण  कौर  भावना  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हमने  रिजर्व  बक  को

 saa  दे  दिया  कि  इसका  शाब्दिक  शरथ  नहीं  लगाया  जाय  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  gat  की  शाखायें  खोलने  का  मुख्य  उद्देश्य

 समाज  के  निर्धन  वर्ग  को  रुपया  उघार  देना  है  ।  राज  तक  राष्ट्रीय  नभ्य बेक ों  से  निर्धन  स्व

 नियोजित  लोगों  को  कोई  सुविधा  नहीं  मिली  है  ।  स्व नियोजित  व्यक्तियों  को  ऋण  देना

 सम्बन्धी  नियमों  छट  देने  के  लिये  sal  को  अ्रनुदेश  दिये  गये  हैं
 ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मैंने  कई  seal  के  उत्तर  में  बताया
 है  कि  स्व-नियोजित  व्यक्तियों

 के  प्रश्न  को  जांच  करने  शर  इसकी  तकनीकी  जांच  करने  र  प्रणालियों  का  पता  लगाने  के

 लिये  एक विशेष  समिति  नियुक्त  की
 गई  है

 ।  ठाकुर  समिति  द्वारा  बहुत  ही  उपयोगी  प्रतिवेदन
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 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  इस  की  प्रति  संसद  ग्रंथालय  में  रखी  गई  है  ।  वह  इस  दस्तावेज  को  पढ़कर

 लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  उसे  सभी  दस्तावेज  काम  के  हैं  परन्तु  यहां  ser  केवल  क्रियान्विति

 का

 इसकी  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  मैंने  अ्रभिरक्षकों  से  चर्चा  की  थी  तथा  बलों  को  भी

 alae  ayer  दे  दिये  गये  हैं  ।  ये  gate  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  दने  के  बारे  में  गंभीर  रता

 लिये  गये  हैं  ।  यही  मुख्य  समस्या  है  ।  यदि  इस  सत्र  में  समय  मिला  तो  मेरा  विचार  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  जाकर  स्थिति  देखने  का  है  कि  ये  भ्रनुदेश  ग्रामीण  क्षत्रों
 में  दे  fea  गये  हैं  अन्यथा

 नहीं
 ।  इस  ot  आवश्यक  विचार  किया  गया  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  के  इन  विचारों  से  सहमत

 br  ।  परन्तु  हमें  इच्छित  परिणाम  नहीं  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  यह  काफी  बड़ा  कायें  है  भ्र ौर  यह  नया

 काम  नौकरशाही  रवैये
 पर  निर्भर

 नहीं
 करना  चाहिये  क  क  क  के  की  के  हमें  इसके  लिये  वातावरण

 तैयार  करना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  संक्षेप  में  उत्तर  देने  के  लिए  झींगुरों  करता हूं
 ।

 श्री  zea  :  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  नई  शाखायें  खोलने  के  लिये  क्या  मानदण्ड है
 ?

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  ने  समुचे  भारत  में  1400  शाखायें  खोली

 थीं  जिनमें  से  95  प्रतिशत  शाखाओं  को  भारी  घाटा  ग्रा  ?  कया
 सरकार

 घाटे  को  कम  करने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही
 करेगी  ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  झ्र भी  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  gay  को  घाटा  न

 है  ।  परन्तु  आरंभ  में  ऐसा  होना  स्वाभाविक  है  ।  प्रथम  चरा  में  नये  क्षेत्रों  में  नई  शाखायें  खोलने

 से  कुछ  बंधा  खर्चें  होता  है  प्रौढ़  इससे  आरम्भ  में  नई  शाखों  में  कुछ  घाटा  होता  है  परन

 सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  कि  कोई  भी  बक  घाटे  में  न  चले  |  यही  हमारा  उदेश्य
 है  |

 श्री  दंड पा शि  :  नये  बंक  खोलने  के  लिये  सरकार  का  क्या  मानदण्ड  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  याद  आपने  पहले  वाले  का  उत्तर  सुना  होता  तो  यह  आपको  स्पष्ट

 हो  जाता  ।

 बरगला  मरत  |

 गुजरात  में  निशुल्क  माध्यमिक  परीक्षा

 *573  श्री  पी०  एम०  मेहता  :  क्या  दिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गुजरात  सरकार  ने

 गुजरात

 में  माध्यमिक  शिक्षा  निःशुल्क  कर  दी  कौर

 क्या  गुजरात  में
 राष्ट्रपति  शासन  लागु  करने  के

 पश्चात्‌  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा

 थियों  को  दी  गई  उपरोक्त  मांग  में
 उल्लिखित  राहत

 समाप्त  कर  दी
 गई
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 रक्षा  दौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मन्त्री  डी०  पी०

 :  भूतपूर्व  बम्बई  सरकार  कौर  उसके  बाद  गुजरात  सरकार  के  लगातार  संकल्पों  के

 घिन  1969  तक  माध्यमिक  स्किन  प्रमाण  पत्न  स्तर  तक  लड़कियों  के  लिए  शिक्षा  बिल्कुल

 मुफ्त  थी  य्रौर  कम  are  वाले  परिवारों  के  बच्चों  के  लिए  पुरी  फीस  माफी  अ्रथवा  art  फीस

 रूनुमा  थी  ।  माध्यमिक  शिक्षा  को  सभी  लड़कों  के  लिए  मुफ्त  घोषित  करने  बारे  में  गुजरात

 सरकार  का  कोई  रादेश  संकल्प  कभी  भी  जारी  नहीं  हुमा  है  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  एक

 नोट  ast  किया  गया  था  ale  राष्ट्रपति  यान  लागु  होने  से
 कुछ

 समय  पहले  ही  यह  घोषणा  की

 गई  थी  कि  1971  से  सभी  लड़कों  के  लिए  भी  माध्यमिक  शिक्षा  मुक्त  कर  दी  जाएंगी  ।

 28  1971  को  राष्ट्रपति  शासन  लागु  होने  के  बाद  ऑपचारिक  आदेश  जारी

 र  दिये  गये  जिनमें  लड़कियों  के  लिए  माध्यमिक  शिक्षा  मुफ्त  करने  से  संबधित  अ्रादेशों  की

 ga:  पुष्टि  की  गई  हैं  ate  राय  भ्रमणा  जोत  की  सीमा  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ा  दी  गई  जिससे

 लड़के  पुरी  ala  माफी  waar  रावी  फीस  माफी  के  हकदार  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  रियायत  पहले  क

 अपना  बहुत  भ्रमित  छात्रों  को  प्राप्त  होगी  |

 श्री  पी०  एम०  महता  :  मेरे  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  क्या  ग्रा
 ?

 श्री  डी०  पी०  यादव
 :  निरप्र  वापिस  लेने  का  प्रश्न  नहीं  ।  मुख्य  मन्त्री  ने

 माध्यमिक  शिक्षा  निशुल्क  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  केवल  प्रैस  वक्तव्य  दिया  था  किन्तु  ऐसा  वक्तव्य

 देने  से  पूर्व उन्हें  इसके  लिए  सघन  जुटा  लेने  चाहिए  ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता :  काफी  सोच  विचार  के  उपरान्त  ट  माध्यमिक  शिक्षा  निःशुल्क

 देने  का  निर्णय  किया  गया  तौर  इसकी  घोषणा  मुख्य  मन्त्री
 ने

 की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  छाया  set  पूछिए

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  नियम  सबके  लिए  एक  समान  होने  ।  प्रत्येक  सदस्य  इस

 प्रकार  प्रशन  पूछता  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  कृपया  उत्तेजित  न  होइये  ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता :  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  h  बाद  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि

 स्वात
 cay  रह  नहीं  ग्रसित  स्थित  किया  गया

 2”  मैं  यह  जान  भ्  चाहता  x
 fr  राज्यपाल  के  इस  वक्तव्य

 के  सम्बन्ध  में  सच्चाई  क्या है  |

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  राष्ट्रपति  का  शासन  13  मई  को  लागू  गया  atc  12  सई  को

 मुख्य  weal  ने  एक  प्रैस  वक्तव्य  दिया  कि  लड़के  तथा  लड़कियों  के  लिए  माध्यमिक  स्तर  तक  की

 शिक्षा  नि:शुल्क
 दी  जाएगी  ।  11  मई  को  मंत्रिमण्डल  ने  स्वयं  राज्यपाल  हो  सभा  भंग  करने

 at  सुभाव  दिया  ari  गर्त  मंत्रिमण्डल  द्वारा  राज्यपाल  को
 सभा  भंग  करने

 की  सलाह

 दिए  जाने  के  बाद  यह  प्रस  वक्तव्य  अथवा  grad  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  fa  माध्यमिक

 शिक्षा  निःशुल्क  दी  जाएगी
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 श्री  saa  नन्दन  वास्तविक  स्थिति  है
 ?

 निराश्रय  स्थगित  किया  गया  है  अथवा

 रह  कर  दिया  गया  है
 ?

 श्री  पी०  एस०  मेरा  गुजरात  के  छान  वर्ग  में  काफी  agate  फैला
 gar है दै  थ्रोट  उन्होंने

 मांग  की  है  कि  वहां  पर  भी  माध्यमिक  स्तर  तक  की  शिक्षा  नि  शुल्क
 दी

 a.

 |  मैं  जानना  चाहता

 हु  कि  कया  इन  छात्रों  की  शिकायतों  को  टूर  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  शिक्षा  की  उन्नति  हेतु  सरकार  छात्नों  को  हर-संभव  सहायता  प्रदान

 करेगी  किन्तु  जहां  तक  माध्यमिक  frat  का  सम्पन्न  है  जब  तरु  हम  प्राथमिक  farati  को  निःशुल्क

 नहीं  करते  तब  तक  हम  माध्यमिक  शिक्षा  के  लिये  क्या  कर  सकते  हैं  र  गुजरात  तो  प्राथमिक

 शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  काफी  पिछड़ा  gat  है  |

 थ्या श्री  के०  एस०  चावड़ा  मैं  जानना  चाहता  &  कि  क्या  उन  छात्रों  जिनके

 पिता  की  वार्षिक  राय  सभी  जरियों  को  मिलाकर  का

 ila aD at
 ह  तथा  जो  ्र तु सूचित  जाति

 ौर
 va  है  ate  यदि  हाँ  तो  क्या  उन्हें अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  शिक्षा  निःशुल्क

 आय  प्रमा  पत्न  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है  क  वे  चाहते  कि  माध्यमिक  शिक्षा

 नि.शुल्क  दी  जोए
 ?

 क  के श्री  नवलकिशोर  सिंह  :  मैं  जानना  च।हता  ह  कि

 श्री  के०  एस०  चावडा  :  उन्होंने  कभी  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 थ्री  नवलकिशोर  सिंह  :
 आपका  wet  मुख्य  set  से  सम्बन्धित  नहीं  इसका  सम्बन्ध  पुरे

 गुजरात  से  है  कि  भ्रनुसूचित  जाति  wie  अनुसूचित  जनजातियों  से  ।

 श्री  के ०  एस०  चावड़ा
 :

 मेरा  प्रदान  असंगत  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  कया  छात्रों

 के  माता  परिवारों  ने  मांग  की  थी  कि  माध्यमिक  स्तर  तक  शिक्षा  निःशुल्क  की  जाए  क्योंकि  उन्हें

 राय  प्रभारी  पत्र  प्राप्त  करने  में  काफी  कठिनाई  होती  है  ।

 meyer  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  इस  पर  बहस  न  करें  ।  प्रदान  यह  था  कि  कया

 गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  में  माध्यमिक  शिक्षा  नि:शुल्क  कर  दी  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर

 दे  चुके  हैं  ।  माननीय  सदस्य  जब  कौर  क्या  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  पोपट  लाल  जोशी :  मैं  जानना  चाहता  ह  कि  राज्यपाल  निशुल्क  शिक्षा  को

 स्थगित  करने  के  क्या  कारा  हैं  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव
 :

 प्रैस  विज्ञप्ति  जारी  करने  से  पुर्व  मुख्य  मन्त्री  को  साधनों  पर  विचार

 कर  लेना  चाहिए  था
 cee

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  कौन  से  साधन  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  उन्हें  पहले  मंत्रिमण्डल  से  इस  सम्बन्ध  में  सलाह  लेनी  चाहिए  थी

 किन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  are  area  ज़ारी  कर  दिया  |



 Oral  क  ers  Jyaistha  28,  1893  (Saka)

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Mr.  speaker  Sir,  should  we  con  lude  from  the  reply
 of  the  hon  Minister  that  the  Government  is  against  providing  free  secondary  education  in

 principle  and  if  so,  will  the  central  Government  advise  the  Jammu  and  Kashmir  Govern-

 ment  that  provides  free  education  upto  M  A.  standard,  to  withdraw  the  freeship

 concession  ?

 Shri  Yaday  Let  us  first  decide  about  the  primary  education.  The

 question  of  secondary  education  will  be  taken  up  after  that.

 श्री  avo  पी०  यादव  :.  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  जो  आदेश  जारी  किया  गया  था  कया  वह
 े
 गुजरात  सरकार  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  अनुकूल  थौर  क्या  भूतपूर्व  मंत्री  द्वारा  किया

 गया  निर्णय
 राज्य  मंत्री  मण्डल  द्वारा  अथवा  राज्य  मंत्रिमण्डल  की  सलाह  से  किया  गया  था  ?

 श्री ०  डी०  पी०  यादव  :  जी  नहीं

 siz  बेक  साफ  इण्डिया  द्वारा  पशिचम  बंगाल  के  किसानों  शौर  ग्रामोरण

 क्षेत्रों  के  छोटे  व्यापारियों  को  आगरा  दिया  जाना

 के  574.  श्री  सुबोध  सदा  :  व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  किसानों  कौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  छोटे  व्यापारियों

 को  ऋण  देने  के  बारे  में  स्टेट  बेक  are  द्वारा  किए  गए  कार्यों  की  जानकारी  है  ?

 क्या  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  निम्नलिखित  श्रेणी  के  लोगों  की  मांगों  को  पूरा  कर

 क्या  वर्ष  1970-71  से  ऋणों  पर  ्रावेदन-पंत्र॑  निर्णय  के  लिये  विचाराधीन  |

 शौर

 बैक  का  कितना  समय  a प्रत्येक  श्रावेदन  पत्न  पर  भ्रान्ति  निर्णय  लेने  में  vs

 लेगा ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  स्टेट  amar  इण्डिया ने  कृषि

 के  वित्त  प्रबन्ध  करने  के  लिए  विशिष्ट  योजनायें  बनायी  हैं  ate  सघन  कार्यक्रम  के  लिए  गांवों  को

 अपनाया  है  ।  छोटे  व्यापारियों  को  कार्यचालन  पु  जी  के  लिए  ऋणी  देने  कौर  उपकरणों  के  लिए

 घन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  योजनायें  तयार  की  गई  हैं  ।

 कृषि  सम्बन्धी  ऋण  की  श्रावश्यक्तायें  विशेषरूप  से  बहुत  बड़ी  हैं  कौर

 ag  ara  नहीं  की  जा  सकती  कि  aha  स्टेट  बेक  साफ  या  वाणिज्यिक  बेक

 सी  इन  माँगों  को
 पूरा

 कर
 सकेंगे

 ale  :  स्टेट  बेक  साफ  इण्डिया  ने  सूचना  दी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  विभिन्न

 याखाशं  में  किसानों  att  छोटे  व्यापारियों  से  ऋण  के  लिए  प्राप्त  आवेदन  पत्र  बड़ी  संख्या  में

 विचाराधीन  नहीं  पड़  हैं  ।  प्रायः  TH  ऋण  का  ह  क  के  सहकारी  समिति  में  भी  ऋण  के  लिए
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 a  ( आवेदन  पत्र  दे  देता  है  या  सहकारी  समिति  या  राज्य  रकार  ये  पहल  ही  ऋण  ले  चुका  होता

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कौर  परस्पर-जांच  के  कारण  कभी-कभी  ऋण  सम्बन्धी  आवेदनपत्रों

 को  अन्तिम  रूप  से  निपटाने  में  देर  हो  जाती  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  ऐसे  छोटे  किसान  ate  व्यापारी

 जो  ऋणों  के  लिए  जमानत  देने  की  सामना  नहीं  रखते  उन्हें  इस  प्रकार  के  ऋणों  को  प्राप्त  करने

 में  कठिनाई  होती  है  ?

 शी  यशवन्तराव  चब्हारा  :  यह  सच  है  कि  शुरू-शुरू  में  छोटे  आदमी  को  परेशानी  हुई  कौर

 उसके  लिए  हमें  नया  हल  ढ  बना  पड़ा  ।  इस  कठिनाई  को  हल  करने  के  लिए  एक  नया  गारंटी

 निधम  स्थापित  किया  गया  है  ate  इसने  पहली  अप्रैल  से  झपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  राज

 के  तारांकित  प्रश्नों  में  से  एक  sea  के  उत्तर  में  मुझे  प्रश्न  का  सही  नम्बर  याद  नहीं  पता

 नहीं  वह  प्रश्नोत्तर  काल  में  पुछा  भी  जा  सकेगा  या  हीं  इस  निगम  के  कार्यकरण  का  ब्यौरा

 मैंने  एक  विवरण-पत्न  में  दिया  जिसमें  प्रतिबन्धों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  व्यापारी  को

 किस  सीमा  तक  गांरटी  दी  जा  सकती  छोटे  व्यापारियों  कौर  किसानों  को  किप  प्रकार  सहायता

 की  जा  सकती  स्वयं  नियोजित  व्यक्ति  भ्रमणा  छोटे  व्यापारी  की  किस  प्रकार  मदद  की  जा

 सकती  है  ।  ब्यौरे  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  वह  विवरण  देख  सकते  इसलिए  मुझे  सदस्य  का

 समय  इस  वक्त  नष्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  परन्तु  यह  मामला  निश्चित  रूप  से  महत्वपूर्ण

 है  प्रौढ़  हम  इस  दिशा  में  प्रयास  कर  रहे  हैं ।

 श्री  सुबोध  मन्त्री  महोदय  ने  ग्रह  कहा  है  कि  स्टेट  बक  ग्राफ  इण्डिया  ने  पहले  ही

 योजनायें  तयार  कर  रखी  जिनके  अनुसार  ऋणा  दिये  जा  रहे  हैं  ।  इश  प्रकार  के  ऋण  देने

 वाली  ey  बैंकों  की  तुलना  में  स्टेट  बैंक  ग्राफ  इण्डिया  के  कार्य-संचालन  से  क्या  ag  संतुष्ट  हैं  ?

 श्री  यश्नवन्तराव  चव्हाण  :  मैं  संतुष्ट  नहीं  ratty  मैंने  स्वयं  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया

 के  भ्रध्यक्ष  को  यह  बात  बता  दी  है  ।  जहां  तक  कृषि  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  स्टेट  बैंक  का  कार्यकरण

 पश्चिम  बंगाल  की  अपेक्षा  अन्य  राज्यों  में  बेहतर  है  ।  स्टेट  da  पश्चिम  बंगाल  के  किसी

 भी  जिले  में  बेक  नहीं  युनाइटेड  कामर्शियल  कौर  बेक  श्राफ  इण्डिया  जैसे  कुछ  ग्न्य

 aa  भी  वहां  जिनकी  पश्चिम  बंगाल  में  भारी  संख्या  में  शाखायें हैं  ।  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया

 की  इस  मामले  में  ग्लानि  जिम्मेदारी  है  ।  हमने  यह  बात  स्टेट  बैंक  को  बता  दी  है  कौर

 इस  मामले  में  ग्रामीण  ale  क़षि  क्षेत्र  के  बारे  में  इसे  बेहतर  कार्य  करना  होगा  ।

 श्री  के०  :  मन्त्री  महोदय  ने  ag  कहा  है  कि  कृषकों  को  ऋण  देने  के  लिए

 स्टेट  बैंक  ने  कुछ  योजनायें  बनाई  हैं  ।  इस  बारे  में  बया  नीतियां  बनाई  गई  ?  क्या  छोटी  राशि

 चाहने  वाले  ae  किसानों  को  प्राथमिकता  दी  जायगी  अथवा  दो  लाख  या  तीन  लाख  रूपये  की

 राद  चाहने  वाले  बड़  किसानों  को  प्राथमिकता  दी  जायगी  ;  हम  यह  देखते  हैं  कि

 बड़े  किसान  aga  स्थानीय  प्रभाव  को  लाभ  उठाकर  दो  अथवा  तीन  लाख  रुपये  की  राशि  के  ऋण

 प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।
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 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण :
 मेरे विचार  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  वैसा

 प्रारम्भ  में  नि  ।  जब  उनसे  कृषकों  की  ary  ध्यान  देने  को  कहा  गया  तो  उसकी  पुरानी  बे  किंग

 प्रवत्तियों  ने  उन्हें  अधिक  सुरक्षित  भ्रर्थात  धनी  कृषकों  की  art  उन्मुख  किया  ।  परन्तु  हमने  जान

 बुकर  परिवर्तन  करने  की  कोशिका  की  ate  गांरटी  निगम  की  स्थापना  की  गई  है  ताकि  वे  भी

 छोटे  किसानों  तक  कासनी  से  पहुंच  सकें  ।  इसके  काय  करण  को  देखने  के  लिए  हमें  कुछ  समय  तक

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  जैसा  कि  मैंने  कट्टा  मैं  इससे  स्वयं  कुछ  अधिक  संतुष्ट  नहीं  हू  ।

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इन  नई  योजनाओं  में  से  अधिकांश  योजनाओं  के  ब्यौरों  के  बारे

 में  इस  समय  के  सदस्यों  को  भी  पता  नहीं  है  इसलिए  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  देश  की

 बत  मान  स्थितियों  शर  अतीत  में  की  बेकिंग  परम्पराओं  wie  बिग  प्रवृतियों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्या  तरीके  अपनाये  जा  रहे  हैं  ताकि  ग्रामीण  छोटे  व्यापारियों

 इरादी  में  इन  योजनोश्रों  का  व्यापक  रूप  से  प्रचार  हो  सके  य्रौर  ये  लोग  बैकों  तक  जाने  के  लिए

 प्रोत्साहित  हो  सकें  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  यह  एक  बहुत  अ्रच्द्धा  सुभाव  है  ।  मैंने  स्वयं  ag  सुभाव

 दिया  था  कि  इन  योजनायें  को  क्षेत्रीय  भाषियों  में  प्रकाशित  किया  जाय  जिससे  कि  लोगों  को  इनकी

 जानकारी  हो  सके  ।  मेरी  पहली  कोशिश  तो  होगी  कि  ये  योजनायें  कम  से  कम  क्षेत्रीय

 प्राधिकारियों  तक  तो  पहुच  ही  सकें  ।  मैं  इनकी  जांच  करु  गए  यह  निश्चित  रूप  से  एक  बरच्छा

 सुभाव  है  |

 श्री  भागवत  भा  आजाद
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  बैकों  से  ऋण  लेने  के
 इच्छुक

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  से  ब्याज  की  भिन्न-भिन्न  दरें  वसूल  करने  सम्बन्धी  मन्त्री  के

 बह-प्रचारित  प्रस्ताव  की  ब  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  यशवन्तराव  चारा  मैं  नहीं  समझता  कि  इसका  बहुत  अधिक  प्रचार  किया  गया

 परन्तु  मैंने  निश्चित  रूप  से  इसका  एक  से  अधिक  बार  उल्लेख  किया  था  चीजें  बक  में

 एक  अध्ययन-दल  नियुक्त  किया  गया  था  ।  कौर  gat  हाल  में  उसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 मेरा  विचार  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  करने  का  जिससे  कि  जो  माननीय  सदस्य  अपने  विचार

 प्रकट  करना  चाहते  वे  भी  झपने  विचारों  को  प्रकट  कर  सकें  ।  इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  मतभेद

 हमने  कभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  हमें  मामले  की  जांच  करनी  है  ।

 श्री  डी०  के०  पंडा  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  साझेदार  कृषकों  को

 फसल  सुरक्षा  के  अ्राघार  पर  देने  के  लिए  कोई  निश्चित  maa  जारी  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  area  जारी

 किये  गये  हैं  ।  मैं  इस  बारे  में  पता

 श्री  के०  बासप्पा
 :

 क्या  स्टेट
 बंक  के  लिए  राज्य  ate  जिला  स्तर  सलाहकार  समिति

 नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 10
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 श्री  यशवंत  राव  seg  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  कलकत्ता

 श्र  मद्रास  जोनों  के  लिए  स्थानीय  समितियां  ate  सलाहकार  समितियां  परन्तु  प्रत्येक  राज्य

 के  लिये  नहीं  ।

 श्री  सांसद  सोलंकी  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्वे  प्रत्येक  ऋणरा-प्राप्तकर्त्ता  द्वारा

 नत  दी  जाती  थी  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि

 करण  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ऋण  प्राप्त  करने  का  aaa  तरीका  क्या  क्योंकि

 am  प्राप्त  कर्त्तोश्रों  द्वारा  बैंक  के  प्रबन्धकों  को  200  र  देना  पड़ता  तन  उन्हें  ऋण

 प्राप्त  होता  है  ।  राष्ट्रीयकृत  tel  से  श्रावस्ती  से  ऋण  प्राप्त  करने  का  क्या  तरीका

 है ?

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण  :  नहीं  पता  कि  आसान  तरीका  कहने  से  उनका  क्या

 मिलकर है  ।  भ्रष्टाचार  के  कुछ  भ्रारोप  लगाये
 गये  हैं

 ।  परन्तु  यह  कहना  कठिन  होगा  कि  प्रत्येक

 कृषकों  को  200  रु०  अथवा  लगभग  उतनी  रकम  देनी  पड़ती  है  ।  मैं  पुश्त  सहमत  हू  कि  पहले

 प्रक्रिया  बहुत  जटिल  थी  ।  aa  प्रक्रिया  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।  वे  तीसरे  पक्ष से

 गांरटी  दिये  जाने  का  शभ्राग्रह  क्योंकि  ऋणी  मंजूर  करने  वाला  व्यक्ति  उदारता  की  भावना

 महसूस
 कर  रहा  था  ।  मामले  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  गांरटी  निगम  की  स्थापना  की

 गई  है  कौर  हम  इसके  कार्यकरण  को  इससे  कार्य  ale  अधिक  सरल  हो  जायगा  ।

 त्रिवेन्द्रम  को  बोझ ग  किसानों  की  उड़ानें

 *  575,  श्री  सी०  के  चन्द्रप्पन  :  श्री  ए०  के०  गोपालन  :

 श्री  फूल  are  वर्मा
 :

 क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  त्रिवेन्द्रम  तक  बोइंग  विमान  सेवा  area

 करने  के  लिए  ग्रनुरोध  किया

 क्या  त्रिवेन्द्रम  garg  अ्रडडे  का  धवन-पथ  जैट  विमानों  के  उतरने  के  लिए  उपयुक्त

 कौर

 ? केरल  सरकार  के  प्रतिरोध  पर  क्या  fraps  किया  गया  ष

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ste  सरोजिनी  :  (=)

 av

 घावनपथ  बोझ ग
 737  जैट  विमानों  के  रि  ए  पर्याप्त  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  का  श्रवतूबर  1971 से  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  एक  बोइंग  विमान

 सेवा  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Lt
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 श्री  सी०  |: ०  चन्द्रभान  :  स्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ल्रिवेन्द्रम  के  लिए  बोइंग  विमान

 सेवा  चालू  करने  के  लिए  केरल  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुमा  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि

 विमान  धवन-पथ  अच्छी  स्थिति  में  था  ।  सरकार  ने  ate ग  विमानसेवा  पहले  क्यों  चालू  नहीं

 वी  att  इसमें  विलम्ब  क्यों  gat  ?  वे  इसे  यथाशीघ्र  ही  चालू  क्यों  नहीं  करते  ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  कतिपय  तकनीकी  कठिनाइयों  के  कारण  बोइंग  सेवा  का

 पहले  ब्रिवेन्द्रम  तक  विस्तार  नहीं  किया  जा  सका  |  इण्ड्यिन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  कुछ

 महीने  पहले  परीक्षण  उड़ानें  की  जा  रही  थीं  ।  किसानों  के  उतरने  के  लिए  जिस  उपकरण  प्रणाली

 का  हम  प्रयोग  करते  वह  त्रिवेन्द्रम  के  हवाई  wes  पर  नहीं  है  ।  इस  ay  अत्यधिक  श्रावस्ती

 को  शभ्रोम्नीरेन्ज  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  कौर  सेवाओं  में  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  उस  हवाई  ass  में  सभी  आवश्यक

 झ!धघुनिक  सुविधायें  उपलब्ध  करने  के  लिये  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 था  कौर  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  ?

 डा०  सरोजिनी  सहित  त्रिवेन्द्रम  हवाई  ase  पर  श्रावक  सुविधायें

 संभव  शीघ्र  उपलब्ध  की  जायेंगी  ।

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  बम्बई से
 कोचीन  तक  चार  उड़ानें  श्र  करती  थीं  अरब

 fam  एक  उड़ान  होती  है  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बंगलौर  से  कोचीन  तक  विमान

 सेवायें  प्राप्त  करने  में  संसद  सदस्यों  तक  को  परेशानी  होती  क्या  सरकार  बोइंग  137  की

 नई  उड़ानें  शीघ्र  प्रारम्भ  करेगी  ?

 डा०  सरोजिनी  सीधी  :  बम्बई  atc  कोचीन  के  बीच  यात्रा  करने  वाले  संसद  सदस्यों

 को  हुई  भ्र सुविधा  के  लिए  हमें  भ्रत्यघिक  खेद  है  ।  बम्बई  ate  कोचीन  के  बीच  सेवायें  गोधा  होकर

 हैं  कौर  एक  सेवा  बरास्ता  कोचीन  है  ।  गोगा  कौर

 बं
 गलौच-को

 बीन
 ate  मंगलौर-कोचीन  ये  सभी  सेवायें  15  से  प्रारम्भ  हो

 जायँगी  श्र  बोइंग  सेवायें  गोझा  तक  होंगी  ।  बंगलौर  कौर  उससे  at  की  सेवा  एच०  एस०  748

 विमान  से  होंगी  ।

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  I  want  to  know  whether  the  policy  of  central  Govern-
 ment  for  construction  of  umaways  for  jet  planes  applies  to  all  the  states  at  pars?  If  so,

 whether  the  same  policy  would  also  be  applied  for  Indore,  Raipur  of  Madhya  Pradesh  ?

 Dr.  Sarojini  Mahishi  The  policy  of  the  central  Government  is  one  and  the
 same  for  all  the  states.  There  were  certain  difficulties  in  regard  to  the  Indore  airport,  but

 now  flights  for  Indore  would  start  by  October.

 1  दिल्‍ली  परिवहन  के  कार्य कर रण  में  सुघार  हेतु  उपाय

 577.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 श्री मान  सिह  दौरा :

 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लगता

 दिल्ली  परिवहन  केक  करणा  में  सुधार  हेतु  Far  उपाय  किये  गए  कौर

 क्या  wie  ग्रसित  सख्या  में  बसें  लाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ata  :  कौर  अपेक्षित  सूचना

 देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 * कंठा शौर  :  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  ने  राजधानी  में  उनके  द  1९  चलाई  गई  बस

 सेवाशर्तों  में  gare  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं  ।

 (1)  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताश्ों  की  पति  के  लिए  उपक्रम  ने  अपने  बेड़े  में

 वृद्धि  करने  के  लिये  पुरानी  बसों  (८  वर्ष  से  श्रमिक  को  बदलने  शौर  अतिरिक्त  बसों

 को  खरीदने  के  लिए  एक  चररावार  कार्यक्रम  बनाया  है  1969-70  भ्र ौर  1970-71  के  दौरान

 309  एक  att  दो  मंजली  बसों  के  खरीदने  के  लिए  श्रादेश  दिये  ।  इसके  विपरीत  196  बसें

 प्राप्त
 हो  गई  हैं भ्र ौर  सड़क  पर  चला  दी  गई  इन  बसों  में  प्रति  यात्रा  प्रति  ब्यक्ति

 पसे  के  भ्र ति रिक्त  भूगतान  पर  एक्सप्रेस  सेवायों  के  रूप  में  चलाई  जा  रही है  ।
 नई  बसों  में

 यात्रियों  को  ले  जाने  की  क्षमता  है  भ्नुबन्धित  agent  कार्यक्रम  के  अनुसार  आगामी  तीन  महीनों

 के  दौरान  शेष  109  बसों  के  मिलने  की  भी  संभावना  है  ।

 सरकार  ने  बसों  को  खरीदने  के  लिये  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  1969-70  के  दौरान

 130  लाख  रुपये  कौर  1970-71  के  दौरान  178  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  ।  बसों  को  खरीदने  के

 लिए  चालू  वित्त  वर्ष  में  ऋण  देने  का  भी  प्रस्ताव  है  जो  तब  जायेगा  जब  जब  चेसिज

 विक्रेता द्र ों  ate  बॉडी  बनाने  वाली  फर्म  को  देय  होगी  ।

 (2)  एक  रेडियो  संचार  पद्धति  ate  सुचारू  टेलीफोन  जाल  स्थापित  किया  गया  है

 क्षेत्रीय  प्रतिकारी  तैनात  fea  गए  हेरफेर  सभी  मुख्य  बिन्दु ग्न ों  पर  समय  विनियम  दृष्टि  रख

 जाती  है  ।

 (3)  स्थान  पर  ही  छोटी  मोटी  त्रियां  जो  मानें  में  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  को  सुधारने

 के  लिए  उपक्रम  के  परिचालन  क्षेत्र  के  जाल  में  भ्रनुरक्षण  बिन्दु  स्थापित  किए  गये  हैं  ।

 (4)  दिपुग्नां  का  क्षेत्रीय  नियन्त्रण  तथा  परिचालन  चालू  कर  दिया  है  ताकि  डिपो  प्रयास

 के  अतिरिक्त  वरिष्ठ  अधिकारी  परिचालन  मामलों  में  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  दे  सकें  ।

 (5)  चुने  हुए  भागों  पर  ट्रेलर--बसों  के  रूप  में  चलाने  के  लिए

 उनकी  बीड़ियों  का  नवीनीकरण  fad  में  बदल  दी  जाती  है  ।

 ऑक्
 (6)  पुरानी  कूल  बस  तथा  विशेष  भाड़ा  seat  के  प्रयोग  के  लिए  सामान्य

 चालनों  से  हटाई  जा  रही  हैं  ।
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 7)  बिना  टिकट  यात्रियों  की  गहन  जांच  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 (8)  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  सेवाई  तथा  ग्र नर क्षण  कार्य  रात  को  किया

 जा  रहा  है  ।

 (9)  अपनी  बसों  की  कमी  की  पूर्ति  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  परिचालन  के

 gta  प्राइवेट  बसें  ली  गई  हैं  |

 (10)  ग्रीक  से  अधिक  संख्या  में  बसों  को  सड़क  पर  लाने  के  लिए  उपक्रम  द्वारा  स्टार

 तथा  कमंद्ालाप्रों  की  सुव्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 श्री  होम  महता  sing  विवरण  में  छोटी  सी  टाइप  की  गलती  है  ।  उसमें  यह  कहा

 गया  है  कि  1969-70  ate  1970-71  के  दौरान  309  एक  कौर  दो  मंजिली  बसों  की  खरीद  के  लिए

 aaa  दिये  गये  1 *  यह  305  होनी  चाहिए  ।

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  विवरण  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  द्वारा

 पर्याप्त  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  परन्तु  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  क्या  मन्त्री  महोदय  के  ध्यान  में

 qa  बात  लाई  गई  है  कि  बसों  में  डाक्टरों  अ्रौर  कलेक्टरों  दोनों  का  ही  व्यवहार  भयावह

 होता  है  are  कभी  कभी  यात्रियों  को  बसों  से  बाहर  फेंक  दिया  जाता  है
 ?

 छात्रों  के  साथ  भी

 इसी  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सम्बद्ध  कर्मचारियों

 को  इस  झा शय  के  रादेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  कि  बसों  में  जगह  न  होने  पर  भी  कम  से  कम

 उन्हें  यात्नियों  के  प्रति  fare  तो  होना  ही  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हु  कि  क्या  यह  सच  है  कि  जिन  याघ्िगय्रों  के  पास  टिकट  होत  1

 उन्हें  भी  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेश  जाता  बसों  में  चढ़  जाने  के  बाद  उन्हें  निकाल

 दिया  जाता है  att  उनमें  से  कुछ पर  मजिस्ट्रेट  द्वारा  25  35  रु०  ्र  45  रु०

 तक  जुर्माना
 किया  गया  ।  यदि  हां  तो  इस  प्रकार  के  कार्य  न  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  के

 भ्र धि कारियों  को  देने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  जेसा  कि  माननीय

 सदस्यों  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  दिल्ली  नगर  निगम  के  matt  काम  करता
 है  । मुझे

 विश्वास  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  कर्मचारियों  और  प्रबन्धकों  का  पयंवेक्षण  करता है  वे  समुचित

 सावधानी  बरतते  हैं  और  विश्वास  है  कि  वे  इस  बात  के  लिए  उत्सुक  हैं  कि  कंडक्टर  कौर

 प्रत्य  जनता  के  जो  कि  उनको  मालिक  है--समुचित  सौजन्य  कौर

 चत सरता  के  साथ  व्यवहार  करें  ।  मुल्क  इस  बारे  में  कोई  भी  सन्देह  नहीं  है  ।

 मजिस्ट्रेटों  शादी  के  सम्बन्ध  में  ग्रन्थ  प्रश्न  के  बारे  में  मैं  नहीं  समझ  पाया  कि  उनका

 क्या  तलब है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  आज  ही  एक  विद्यार्थी  पर  25  रु०  का  जुर्माना  गया  है  |

 मरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  समाचार-पत्र  पढ़ते  हैं  ।
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 श्रेय  महोदय  :  अरपना  बरगला  प्रश्न  ।

 श्री  एस०  एस०  बनों  :  क्या  सरकार  दिल्‍ली  परि  q a  हन  उपक्रम  को  स्वायत  शासी  सरकारी

 निगम  में  परिवर्तित  करने  का  fata  यदि  तो  इसमें  विलम्ब  कयों  हो  रद्  है ग्रौर  क्या

 दिल्‍ली  प्रशासन  इसका  विरोध  कर  रहा  है  यदि  तो  इस  विरोध  पर  सरकार  क्या

 विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  राजबहादुर  :  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  को  निगम  में  परिवर्तित  करने  की  मांग  बढ़ती

 जा  रही  है  लेकिन  इसके  कई  पहलू  हैं  ।  हमें  दि ली  नगर  निगम  को  अपने  साथ  लेना  =>
 ्  क्योंकि

 ऐसा  करने  से  परिवहन  उपक्रम  का  प्रबन्ध  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  हाथ  से  निकल  जायेगा  ।  कौर

 सम्बन्धित  दल  इसे  पसन्द  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  हम  अधिक  से  अधिक  मतलब

 चाहते  हैं  ।

 थी  एस०  एस०  बनर्जी  setae  है  कि  कथा  उन्होंने  इसे  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।

 श्री  राजबहादुर  :  हम  इस  पर  सहानुभुति  पूर्वक  विचार  करेंगे  ।

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पहले  भारत  सरकार  ने

 दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  की  अधिक  स्थित  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन

 था  अर  at,  तो  समिति  के  निष्कर्ष  क्या  हैं झ्रौर  इन  पर  सरकार  क्या  कायंवाही  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  राजबहादुर  :  समिति  का  गठन  किया  गया  था  जिसने  परामशं  दिया  कि  किराये  में

 वृद्धि
 की  मेरे  साथी  सिफारिशों  पढ़  सकते  हैं  ।

 श्री  होम  मेहता  :  सिफारिशों  में  कहां  गया  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  का  संगठनात्मक

 ढांचा  संतोषजनक  नहीं  है  प्रौढ़  विमान  प्रबन्ध  के  स्थान  पर  संविधिक  निगम  होना

 निगम  के  निर्देशक  ate  के  लिये  कौर  अ्रनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  होना  चाहिए

 ais  को  समय-समय  पर  सुधारात्मक  सिफारिशों  पर  विचार  करते  रहना  मुख्य  कार्यकारी

 ऐसा  व्यक्ति  होना  चाहिए  जो  उच्च  स्तर  पर  प्रबन्ध  के  लिए  जिम्मेवार  हो  ale  निर्देशक  बोड़े  में

 अनेक  निर्देशक  होने  चाहियें  ।  मुख्य  कार्यकारी  तथा  wea  प्रबन्ध  कर्मचारियों  को  बहुत  शक्तियां

 सौंपी  जानी  चाहिए  ताकि  श्रधिकोधिक  काय  सुनिश्चित  हो  पिछले  12  वर्षों  में  दिल्ली

 परिवहन  उपक्रम  के  5  जनरल  मेनेजर  बदले  गये  यद्यपि  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  के  भ्रनुसार

 कार्यावधि  5  वर्ष  है  ।  शिखर  प्रबन्ध  में  जल्दी  जल्दी  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  सिफारिश  की  गयी  है  कि  किराया  बढ़ाया  जाये  लेकिन  निगम  को

 निर्वाचित  सदस्य  को  यह  स्वीकार  नहीं  ।

 Shri  B.  5.  Bhaura  :  The  Hon-Minister  has  stated  in  the  statement  that

 buses  under  DTU  operation  have  been  engaged  to  meet  the  shortage  of  its  own
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 It  may  be  that  the  DTU  do  not  engage  the  private  buses  to  give  benefit  to  the  private  opera-

 tors.  Then  why  dothe  DTU  not  purchase  its  buses  so  that it  could  benefit  from  the

 same.

 Shri  Raj  Bahadur  Does  the  hon.  Member  mean  that  they  should  be  granted

 permits  straightway  instead  of  plying  under  DTU,  then  may  tell  that.......

 श्री  एस०  एम०  बनों  :  प्राईवेट  बसें  क्यों  चलायी  गयी  हैं  ?

 श्री  राजबहादुर  :  बसों  की  कमी  है  और  यात्रियों  की  माँग  पुरी  करने  के  लिये  हम  प्राईवेट

 बसों  द्वारा  अपने  बेटे  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  मैं  निगम  की  ale  से  बात  कर  रहा  हु  ।

 प्रा दिस जा  तियों  के  लोगों  की  कला  alt  संस्कृति  का  संरक्षण

 *  578.  श्री  गुह  :  कया  संस्कृति  weal  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  हमारे  देश  में  श्रादिमजाति  समुदायों  के  परिक्षण  की  समस्याओं  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  स्थापित  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  जी  नहीं  ।

 राज्यों  में  स्थापित  किये  गये  आदिवासी  ग्रनुसंघान  श्रादिवासी  लोगों  की

 संस्कृति  ate  कला  से  संबन्धित  विषयों  का  अध्ययन  करते  हैं  प्रौढ़  उनके  संरक्षण  अ्रौर  विकास  के

 लिए  उपायों  का  सुभाव  देते  हैं  ।  प्रारम्भ  से  ही  संगीत  नाटक  अकादमी  आदिवासी  समुदायों  की

 प्रदान  कलाकरों  अर्थात  संगीत  नृत्य  ate  नाटक  के  प्रलेखीकरण  का  प्रस्ताव  कर  रही  है  ।  चौथी  पंच

 वर्षीय  योजना  की  एक  योजना  के  अ्रन्तगंत  अकादमी  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  प्रा दिवा सी  समुदायों

 के  संगीत  को  रेकाडिंग  कर  रही  है  कौर  उनके  नृत्यों  की  फिल्में  तथा  फोटो  तैयार  कर  रही  है  ।

 अकादमी  ने  भ्रादिबासी  समुदायों  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  वादियों  मुखौटों  इरादी  को  भी

 una  किया  है  ।  गणतन्त्र  दिवस  समारोहों  के  दौरान  शभ्रादिवासी  कला  विशेषकर  शभ्रादिवासी

 नृत्यों  को  विशिष्ठता  दी  जाती  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  क्या  सरकार  ने  रोमन  अथवा  स्प  लिपि  द्वारां  आदिवासी  बोली  को

 रक्षित  करने  के  लि  कोई  कदम  उठाये  हैं  ate  क्या  ऑ्रादिवासी  संस्कृति  सम्बन्धी  कोई

 साहित्य  तैयार  किया  है  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  जहां  तक  बोली  का  सम्बन्ध  हमने  भ्रादिव!सी  लोगों  की  कला

 तथा  संस्कृति  का  झ्रध्पयन  करने  के  लिये  तथा  परिरक्षण  ate  विकास  हेतु  सुभाव  देने  के  लिये

 मध्य  ग्रान्ट्स  परिचय

 उत्तरप्रदेश  कौर  केरल  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  आदिवासी  भ्रचुसंघान  संस्थाएं  खोल  रखी  वे

 विशेषज्ञ  हैं  कौर  माननीय  सदस्य  के  सुभाव  का  ध्यान  रखा  जायेगा  यह  एक  अच्छा  सुभाव  है  ।
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 श्री  समर  गुह  :
 प्रति  वर्ष  गणतन्त्र  दिवस  समारोह  के  अवसर  पर  आदिवासी  लोगों  को

 नृत्य  तथा  लोक  संगीत  पेश  करने  के  लिये  कहना  अच्छी  बात  है  ।  क्या  सरकार  ने  ग्रा दिवा सी

 का  ऐसा  द्रव  बनाया  है  जो  देश  भर  में  नाटक  तथा
 लोकनृत्य

 का  श्योरान  करे  ale  विभिन्न

 झ्ादिवांसी  समुदायों  का  परस्पर  मिलन  हो  ।

 et  डी०  पी०  यादव  :  यह  एक  अच्छा  सुभाव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  हर  सुभाव  को  अज  स्वीकार  जा  रहा  है  ।.

 श्री  कातिक  उरांव  :  आदिवासी  कला  तथा  संस्कृति  में  घर्म  का  बड़ा  महत्व  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृप्या  नरन  पर  राय
 ह

 श्री  कार्तिक  उरांव  :  जब  तक  हम  प्रादिवासी  धर्म  को  रक्षित  नहीं  करते  उस  समय  तक

 हम  आदिवासी  कला  तथा  साहित्य  की  रक्षा  भी  नहीं  कर  सकते  ब्रिटिश  सरकार  ने  1911  की

 जनगणना  रिपोर्ट  में  श्रादिवासी  धर्म  को  कहकर  इसकी  ऐसी  परिभाषा  की  है  जिसके

 भ्रनुसार  इससे  भारत  के  सारे  धम्म  निकले
 हैं  ।

 1931  की  जनगणना  रिपोर्ट  में  के

 स्थान  पर  आदिवासी  धर्म  का  शब्द  पाया  11  मई  1949  को  सरदार  वल्लभभाई  पटेल  की

 अध्यक्षता  में  संविधान  सभा  ने  आदिवासी  धर्म  को  सुरक्षित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पारित  किया

 था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रश्न  पर  राय  ।

 श्री  कातिक  उरांव  :  नया  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  ने  ब्रिटिश  दावा  के  दौरान

 वासी  परम्परा
 तथा  धम  को  नष्ट  किया  गया  था  उन्हें  भ्रच्छे  लड़के  पर  लड़कियां  सभा

 गया  दुर्भाग्यवश  राष्ट्रीय  सरकार  में  भी  जो  लोग  शझ्रादिवाती  परम्परा  तथा  घर  को  नष्ट

 कर  रहे  उन्हें  भी  बरच्छा  सभा  जाता  है  ।

 meat  महोदय  :  जब  तक  ये  प्रश्न  नहीं  मैं  इन्हें  रानी  सीट  पर  बैठते  के  लिये

 कहुंगा  |

 श्री कातिक  उरांव  :  क्या  सरकार  इस  बात  को  स्मरण  रखेगी  कि  इतिहास  में  इस  सरकार

 द्वारा  आदिवासियों  से  किये  गये  व्यवहार  के  प्रति  विरोध  का  उल्लेख  करायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  भाषण  को  स्वी  पति  नहीं  ।
 वास्तव

 में  यह  प्रदान  नहीं  ।

 इसका  उत्तर  देने  की  श्राविका  नहीं  ।

 श्री  कातिक  उरांव  :  सरकार  के  पास  कोई
 उत्तर  .।

 Shri  Bade  The  hon.  Minister  has  stated  that  the  rest  of  the  states  have
 ॥  क ेह set  up  committees  on  art  and.  culture.  INLAY  1  know  whether  the  expenditure  on  research

 work  in  Madhya  Pradesh  is  being  borne  by  the  state  Government  or  the  centre  ?
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 aft  डी०  पी०  यादव  :  जहां  तक  सहायता  का  सम्बन्ध  हम  राज्यों  को  बराबर  का

 भाग  देंगे  ।

 श्री  ato  वी०  बड़  :  मंत्री  महोदय  ने  ऐसा  उत्तर  दिया  है  जिसका  एक  भी  शब्द  हमारी

 समय  में  नहीं  war  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्रापका  प्रश्न  सारे  देश  से  सम्बन्धित  है  तो  मैं  आपके  लिये  कुछ  कर

 सकता  हु  ।  नगर  श्राप  मध्य  प्रदेश  के  बारे  कुछ  पूछना  चाहें  तो  आपको  नई  तरह  से  सूचना
 देनी

 होगी  ।

 थी  श्रार०  बी  बड़  :  * क्या  केन्द्रीय  सरकार  हमारे  देश  में  आदिवासी  समुदायों  की  कला

 तथा  संस्कृति  की  सदस्यों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  सारे  भारत  के  बारे  wet  पूछें  तो  झ्रापको  उत्तर  मिलेगा  ।

 श्री  mo  ato  बड़  :  मेरा  cet  यह  है  कि  क्या  राज्य  ने  मध्य  प्रदेश  की  गौंड  जाति  की

 कला  तथा  संस्कृति  के  परिरक्षण  के  लिये  कुछ  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रथम  प्रश्न  की  सूचना  दें  ।  यह  प्रदान  सारे  देश  से  सम्बन्धित  है  ।

 शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  पी०  एल०  480  निधि

 है
 582.  श्री  दीनेन  भट्टा चा यें  :  दिक्षा  कौर  समाज  कल् यारो  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  गत  तीन  वर्षों  में  भारत  में  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यों
 के

 लिये  पी०  एल०  480  निधि  की

 कुल  कितनी  राशि  दी  गई  कौर

 क्या  यह  घन  राशि  सरकारी  अभिकरणों  के  माध्यम  से  दी  जाती  थी  gear

 समय  पर  गर-रामकिरि  ग्र भि करणों  द्वारा  भी  दी  जाती  थी  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  (sit  डी०  पी०

 :'  जहां  तक  fret  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  रुपये  24*56  करोड़  है  ।

 पी०  निधियों  के  उपयोग  से  सम्बन्धित  करारनामें  के  अनुसार  निधियां

 सरकार  तथा  प्राइवेट  अभिकरणों  दोनों  ही  के  जरिये  दी  जाती  है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  किन  गर  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  राशि  दी  जाती  है  कौर

 इसमें  ग्राघार  क्या  हैं  ?  क्या  मन्त्री  महोदय  सदन  को  बता  सकेंगे  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  जिन  विभिन्‍न  उपायों  द्वारा  पी०  एल०  480  निधि  का  आयोग

 भारत  में  शिक्षा  कार्यों  के  लिये  किया  जाता  है  वे  काल्पनिक  शिक्षकों  के  अधीन  दिखाये  जाते  हैं  श्र

 जिसका  समायोजन  बजट  में  किया  जाता  है  ।  इस  काम  94  wp >  q  विभाग  करता है  जिसके
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 मौखिक  उत्तर

 गाए 28.0
 1893

 अनुसार  पिछले  तीन  वर्ष  में  argo  भाई  टी ०  उच्च  तकनीकी  शिक्षा  और  प्रारम्भिक

 शिक्षा  के  लिये  इस  प्रकार  21-33  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  हुई
 ।

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  :  मेरा  wet  स्पष्ट  था  ।  किन  गर  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा

 राशि  दी  जाती  है  ate  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गयी  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  प्रत  बहुत  सरल  है  ।  वह  घ्नश्नत  के  उस  भाग  के  बारे

 में  पुछ  रहे  हैं  जो  राशि  का  गर  सरकारी  अभिकरणों  द्र  दिये  जाने  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  हमारे  पास  अनुसंधान  संस्थाएं  हैं  ale  हम  पुस्तकें  प्रकाशित  करते

 हैं  ।  विशेष  नामों  के  लिये  मुझके
 समय  चाहिए  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  सरकार  उन  गर  सरकारी  एजेन्सियों  के  नाम  भी  नहीं  बताती

 ज
 जिनके  द्वारा  पी०  एल ०  480  निधि  का  व्यय  किया  जाता  है  ।  मत  मेरा  दूसरा  यह

 किन-किन  मापदंडों  द्वारा  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  श्रभिकस्णों  को  यह  राशि  दी  जाती  है  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  हम  पी०  एल०  480  निधि  का  व्यय  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 भाई  fo  टी ०  तथा  पुस्तकों  के  प्रकाशन  द्वारा  कर  रहे  हैं  ।  लगभग  सारी  समितियों  से  हमारे

 सरकारी  कर्मचारी  सम्बद्ध  हैं  ।  ये  स्वामी  संस्थाएँ  के  मेरे  विचार  में  माननीय

 सदस्य  को  पी०  एल०  480  निधि  के  बारे  परेशान  नहीं  कोना  चाहिये  ।  लगभग  सारी  समितियों  में

 सरकारी  कर्मचारी  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  हु  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 एल०  480  निधि  का  उपयोग  अमरीकी  साहित्य  ग्र मरी की  गतिविधियों  जैसे  कार्यों  पर  किया

 जा  रहा  है  जिनका  विद्यार्थियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता  g  कि  ago

 argo  टी ०  कानपुर  द्वारा  राशि  के  दुरुपयोग  सम्बन्धी  आरोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  हमारे  पास  ऐसी  कोई  भी  सूचना  नहीं  |

 Shri  Phool  Chand  Varma  :  116  hon.  Minister  in  really  to  the  question  has  stated

 that  the  PL  480  funds  are  spent  on  education  through  private  agencies,  What  are  the

 difficulties  in  ‘giving  the  names  of  the  private  agencies  ?  He  may  kindly  mention  the

 names.

 Shri  D.  P.  Yadav  :  I  require  notice  for  it.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  आपत्ति  नहीं  की  ।  मन्त्री  महोदय  यह  सूचना  दे  सकते  थे  ।

 प्रदान  के  भाग  में  कहा  गया  है  :--

 sag  यह  घनसाली  सरकारी  अभिकरणों  के  माध्यक्ष  से  दी  जाती  थी  azar  समय  समय

 पर  गर  सरकारी  श्रभिकररों  द्वारा  भी  दी  जाती  थी  ी

 इन्होंने  वास्तविक  सूचना दी
 नाम  के  लिये  स्त्री  महोदय  को  तयार  जाना

 चाहिए  था  ।
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 st  erm Shri  Phool  Chand  Varma  The  Hon.  Mini:  er  stated  th  a  t  it  is  channalised

 through  the  private  agencies,  which  means  that  he  knows  about  these  private  agencies.
 Then  what  is  the  objection  in  giving  these  names.

 meat  महोदय  :  लेकिन  ये  इसके  लिए  तैयार  नहीं  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  ।  प्रगति

 बहुत  धीमी  है  ।  मुझे  भविष्य  में  कुछ  अधिक  सख्त  होना  पड़गा  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आगरा  में  ऐतिहासिक  स्थानों  के  विकास  की  योजना

 *
 576.  श्री  राजदेव  सिह  प्यारे  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आगरा  में  स्थानों  का  विकास  करने  के  लिए  कोई

 विशिष्ठ  योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :

 att  आगरा  में  स्मारकों  का  भ्रनुरक्षण  भारतीय  पुरातत्व  सर्वोक्षण  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 पेंशन  विभाग  ने  बिजली  घर  के  चौहराहे  से  मोतीलाल  नेहरू  पाके  तक  की  सड़क  की  मरम्मत  का

 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  इसका  ताज  के  खास-पास  के  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  हाय  योजना

 की  व्यवस्था  करने  तथा  आगरा  में  एक  wea  स्वागत  Hex  का  निर्माण  करने  का  भी

 प्रस्ताव  है  ।

 तरन्त  राज्यीय  यातायात  के  बेरोकटोक  आवागमन  के  लिये  पड़ताल

 चौकियों  की  संख्या  को  कम  करना

 *  579  श्री  बुरा  सिह  नौवहन  ate
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अ्न्त॑राज्यीय  यातायात
 के  बेरोकटोक

 गमन  के  लिखे  परिवहन  विकास  परिषद  के  वर्तमान  पड़ताल  चौकियों  की  संख्या  कम  करने  के

 सुभाव  को  स्वीकार  कर  लिया

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  &  जिन्होंने  इसको  व्यवहायं  नहीं  माना  कौर

 उन्होंने  इसके  क्या  कारण  बताये  हैं  ate  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 संसदीय  कार्यो  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  स्त्री
 राज  :  के  (7).

 जम्मू  तथा  तामिल  उत्तर

 त्रिपुरा  तथा  दमन  शौर  दीव  की  सरकारें  पड़ताल  चौकियों  की  संख्या  में  कमी  करने  में

 सिद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो  गयी  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।  परन्तु

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  विभिन्न  जिन  के  एक  ही  प्राधिकररा  के  seta  पड़ताल  के

 विभिन्न  उद्देश्य  तथा  तकनीकी  मामले  होते  हैं  से  सम्बन्धित  स्टाफ  को  तैनात  करने  में  कठिनाइयों

 का  उल्लेख  किया  है  ।  परन्तु  सिफारिशों  क्रियान्वित  करने  के  तरीकों  पर  विचार  कर  रहे

 हैं  ।  पंजाब  तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकारों  की  यह  विचार  है  कि  पड़ताल

 चौकियों  को  समाप्त  करने  ।  संमकित  करने  का  प्रस्ताव  व्यवहारिक  नहीं  है  ।  परन्तु  पंजाब  सरकार

 ने  तो  यह  भी  कहा  है  कि  यातायात  पड़ताल  चौकियां  स्थापित  की  जायें  उनकी  स्थापना

 भविष्य
 में  मौजूदा  चौकियों

 के  साथ-साथ  की  जाये  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  बताया  है  कि  विज्ञान  बम्बई  को  छोड़कर  eq  स्थानों  पर  पड़ताल

 चौकियों  का  समेकित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  बम्बई  में  सब  विभागों  की  श्रावश्यकताशं

 को  पुरा  करने  के  लिए  एक  समेकित  पड़ताल  चौकी  की  संभावना  पर  राज्य  सरकार  जांच  कर

 रही है

 केवल  मनीपुर  तथा  नागालैंड  में  केवल  प्रशासनिक  पड़ताल  चौकियां  हैं  शौर  इन  क्षेत्रों  में

 जो  संवेदी  सीमावर्ती  क्षेत्र  मैं  इनकी  संख्या  को  कम  न  करना  ही  वांछनीय  सभा

 जाता  है  ।

 दिल्‍ली  को  छोड़कर  यहां  केवल  सं  1  कर  चौकी  wear  संघ  aft  च्  में  कोई

 पड़ताल  चौंकी  नहीं  है  ।

 झ्रान्ध्र  मध्य  मैसूर  हिमाचल
 प्रदेश  सरकारों  को  प्रतिक्रिया

 प्रतिक्षित  है  ।

 इन  तथा  अन्य  जो  पड़ताल  चौकियों  के  समेकित  करने  में  सहमत  नहीं

 के  साथ  मामले  पर  बातचीत  चल  रही  है  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  काय  कर

 पूजी  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां  agua  करना

 *  580  श्री  विश्व  नाथ
 भु  भुनवाता  :  कया  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  अपने  उद्योग  चलाने

 के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  समय  पर  कार्यक्र-पु  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  कौर

 जिसके  परिणामस्वरूप  उनके  उत्पादन  में  काफी  रुकावट  पड़  रही  कौर

 क्या  देश  में  उत्पादन  के  कार्यों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकर  का  विचार
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  इस  aaa  के  ध्रनु देश  देने  को  है  कि  ऐसे  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाया

 जाएं  ?

 वित्त  मन्त्री  (att  यद्दावन्तराव  ate  भारतीय  ford  बेक  ने  बैंकों

 को  न  दिया  है  कि  वे  at  व्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  को  दिये  गए  ऋणों  के  भ्रान्ति म  इस्तेमाल

 के  सम्बन्ध  में  अधिक  से  श्रमिक  sana  बरतें  ताकि  बेक  ऋण  जिन  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  गए

 हैं  उनसे  भिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  इस्तेमाल  न  किये  जायें  ।  इसीलिए  ऋणों  के  भ्रावेदन-पत्नों  की

 गहराई  से  छान-बीन  की  जाती  विशेषकर  उन  श्रीचंदन-पत्तों  जो  बड़े-बड़े  खातेदारों  से

 प्राप्त  होते  हैं  तथा  जिन  खातेदारों  की  प्रत्येक  खाते  के  श्रीहीन  बहुत  सी  उप-सीमाएं  निर्धारित  होती

 इस  कारण  कुछ  मामलों  में  ऋणों  की  मंजूरी  में  कुछ  विलम्ब  हो  सकता  है  ।  लेकिन  ऐसे  कोई

 तथ्य  सामने  नहीं  are  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  हो  कि  राष्ट्रीयकृत  बालकों  समय  कार्य  चालन

 जी  प्राप्त  करने  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  नाहक  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 ऋणी  सम्बन्धी  श्रीचंदन-पत्तों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  की  श्रावस्यकंता  के  सम्बन्ध  में  भारतीय

 feat  बे  कों  को  समय-समय  पर  कहता  रहता  है  ।

 नीदरलैड  से  सम्बन्धी  करार

 *  581  श्री  एस०  एम०
 :

 निहार  लेकर

 क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कौर  नीदरलैड  की  सरकार  के  बीच  10-47  करोड़  रुपये  के  ऋण  के

 बारे  में  एक  करार

 यदि  तो  इस  धनराशि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  कौर

 इस  करार  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  यश वस्त राव  :  जी  सरकार  के  साथ  10-36

 करोड़  रुपये  की  रकम  के  एक  ऋण-करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  हैं  ।

 नीदरलैंड से  सेवायें  प्राप्त  करने  के  इंस  करा  का  उपयोग  हमारी  विकास

 योजनाकारों  की  श्रावश्यकताओओं  को  प्रा  कराने  के  लिए  कच्चे  फालतू  पुर्जों  कौर

 पूंजीगत  उपस्करों  के  आयात  के  लिये  जायेगा  ।  यह  आयात  देवा  की  समग्र  लाइसेंस  नीति

 के  अनुसार  ही  किया  जायेंगी  ।

 इस  ऋण  पर  24  प्रतिदिन  वार्षिक  की  दर.से  ब्याज  लगेगा  ait  इसकी

 भ्र दाय गी  30  वर्षों  के  दौरान  की  जायेगी  जिसमें  green  के  8  वह  की  रियायती  अवधि  भी  शामिल

 क <b
 है  जिसके  दौरान  मूल घन  नी  ई  sarah नहीं  की  जायेंगी  ।
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 आयकर  से  छूट
 प्राप्त  मा  ATT  एसोसिएशनों  के

 किताब  की  जांच  करना

 *  583  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  आयकर  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  छूट  प्राप्त  निकायों  अथवा  एसोसिएशनों  के

 हिसाब-कितव  की  जांच  होती  है  ।

 यदि  तो  कितने-कितने  समय  के  ग्रस्त  से  की  जाती  है  :  als

 ia
 यदि  तो  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  रक  लिए  कोई  व्यवस्था  है  कि  प्राप्त  छूट

 का  दुरुपयोग  नहीं  किया  जाये  ?

 बित  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार  से  झ्रायकर

 नियम  के
 अ्रघीन

 जित
 छूटों

 की  व्यवस्था  है  बे  स्थूल रूफ  से  तीन  प्रकार  की  हैं  3.0

 (1)  निकायों  अथवा  संस्थानों  को  मिलने  बाली  छूट-क्योंकि  इन  संस्थानों  का  स्वरूप

 ही  ऐसा  हैं  कि  जहां  जीत  राय  कुल  राय  अंग  नहीं  होती  ।  यह  छूट  अ्रस्पलालों  तथा

 संस्थानों  जैसी  संस्थाओं  को  मिलती  है  जो  लाभ  के  प्रयोजन  से  नहीं  चलाई  इन  निकायों

 को  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  छूट  पाने  के  लिए  न
 तो  पानी  राय  विवरणी  दाखिल  करनी

 होती  है  कौर  न  ही  अपने  खाते  पेश  करने  होते  हैं  ।

 (2)  ऐसे  संस्थानों  जिनकी  राय  भी  आयकर  अधिनियम  के  घिन  उनकी  कुल  ate

 का  द्ग  नहीं  केवल  कुछ  सांविधिक  शर्तें  पुरी  करने  पर  मिलते  वाली  छूट  ।  इस  at

 के  श्रन्तगंत  कुछ  श्रघिसूचित  खेल-कूद  व्यावसायिक  संस्थानों  आदि  के  लिए  छूट  उपलब्ध

 है  ।  इन  संस्थानों  के  खातों  की  जांच  की  सामयिकता  के  सम्बन्ध  में
 सूचना

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 है  ।  इसे  सारे  देश  में  क्षेत्र-कार्यालय  भ्र घि कारियों  से  इकट्ठा  करना  होगा  पौर  इस  पर  बहुत  alas

 समय  लगेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  कुछ  विशिष्ट  संस्थान  F  तो  उनके  सम्बन्ध  में

 सूचना  इकट्ठी  की  जायगी  ate  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 (3)  धर्मा  अथवा  पूर्ति-न्यासों  की  न्यास  के  अधीन  रखी  गई  सम्पत्ति  से  प्राप्त  aa

 meat  स्वेच्छिक  दान  से  प्राप्त  ma  पर  कर  से  छट  है  बचतें  कि  कुछ  सांविधिक  शर्तें  पूरी  की

 जाती  हों  ।  1-4-1971  से  पहले  इन  मामलों  में  छूट  प्रमाण-पत्र  आरम्भ  में  केवल  एक

 निर्धारण  at  के  लिए  ही  बैध  रखा  गया  प्रथम  वर्ष  के  खातों  की  जांच  की  जाती  थी  सनौर

 उसके  बाद  पुरे  मामले  की
 सावधानी  पूवे

 जांच  करने  के  उपरांत  प्रमाता-पत्तों  का  प्रत्येक  तीन

 वर्षों  में  एक  बार  नवीकरण  किया  जाता  था  ।  1-4-1971  से  ऐसे  सभी  संस्थानों  अथवा

 संस्थानों  को  प्रतिवर्ष  आयकर  अधिनियम  197)  की  धारा  139  के  अधीन  अपनी-अपनी

 राय-विवरणी  दाखिल  करनी  होती है  ।  मत  wa  इन  खातों  की  हर  वर्ष  जांच  की  जा

 सकती है  |
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 U.  ७.  C.  Scholarship  to  students  of  Hill  Areas  of  P

 ok  84  Shri  Bisht  Vill  the  Minister  Education  and  Social  Welfare  be
 pleased  to  state

 (a)  Whether  the  University  Grants  Commission  grants  special  scholarship  to
 the  student  of  hilly  areas  ef  Assam,  NEFA,  Nagaland  and  Meghalaya  for

 Post-graduate studies  and  research  work;

 (b)  रवा  so,  the  basis  on  which  the  said  scholarships  are  granted;  and

 (c)  Whether  Government  propose  to  apply  the  said  scheme  to  the  students  of
 hilly  areas  of  Utter  Pradesh  and  if  so,  by  what  time  ?

 The  deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  culture  (Shri  Yadav)  :  (a)  Yes;  Sir

 (6)  The  scholership  are  awarded  by  the  University  Grants  Commission  on  the
 recommendations  of  a  Selection  Committee  constituted  for  the  purpose.  Bonifide  residents

 of  Hill  areas  of  Assam,  Nagaland,  Manipur  and  N.E.F.A.  with  a  Bachelor  degree
 io  Ist  or  2nd  Division  are  eligible  for  scholerships  for  pursuing  post-graduate  studies  and

 those  with  Master’s  degree  in  first  or  2nd  Division  are  eligible  for  Junior  Research  fellow-

 ships  for  undertaking  research  work  for  a  Doctorate  degree

 (c)  At  present  n>  such  proposal  is  under  consideration

 पाठ्यपुस्तकों  के  बारे  में  भारत  अमरीका  के  बीच  करार

 585  श्री  रेश पद  दास  :  क्या  दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत-अमरीकी  पाठ्यपुस्तक  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  पाठ्यपुस्तकें  भारत

 में  किस  योजना  के  grata  प्रकाशित  की  जाती  हैं

 राज  तक  कुल  कितनी  पुस्तकों  को  प्रकाशित  किया  गया  सनौर

 पाठ्यपुस्तकों  के  रूप  में  अ्रमरीकी  प्रचार  सामग्री  के  प्रसार  को  रोकने
 के  लिए  क्या

 सावघानी  बरती  जाती  है
 ?

 fo  पी० शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  सें  उप-मन्त्री  डी

 :  से  भारत  के  कालिजों  एवं  विश्वविद्यालयों  में  संदर्भ  श्र  पाठ्यपुस्तकों  के

 रूप  में  उपयोग  के  लिये  विभिन्न  विद्यालयों  को  मुल्य  वाली  अ्रमरीकी  पुस्तकों  की  उत्तरोत्तर

 बढ़ती  माँग  को  पुरा  करने  के  उद्देश्य  से  सन्‌  1961  में  भारत  अमरीकी  मानक  ग्रंथ  कायें  क्रम

 प्रारम्भ  किया  गया  था

 च्  1961  में
 एक  संयुक्त  भारत  अमरीकी  पाठ्यपुस्तक  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  थी

 जिसमें  दोनों  आर  के  सात-सात  प्रतिनिधि  ale  भारत  सरकार  के  दिक्षा  सचिव  इसके  ग्रध्यक्ष  थे  ।
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 18  1971  लिखित  उत्तर

 समति  को  मोटे  तौर  पर  ag  नीति  निर्धारित  कर  नी  स  जत  A
 ae  ork  et य  घार  पर  यु  एस०  झाई ०  एस०

 को  सम्बन्धित  योजना  पर  कायें  करना  था  +

 जिन  भारतीय  प्रकाशकों  का  अमरीकी  प्रयासों  के  साथ  काय  है  वे  देश  में  इन

 पुस्तकों  की  ग्रावइ्यकता  और  उनकी  बिक्री  की  संभावनाओं  के  बारे  में  सर्वेक्षण  करने  के  बाद

 Jo  एस०  कराई  एस०  तथा  Jo  एस०  ए  भराई ०  डी०  को  सूचियां  प्रस्तुत  करते  हैं
 ।

 ये  संस्थायें  भारतीय  -  प्रकाशकों  द्वारा  दी  गई  सदियों  में  से  चयन  करके  शिक्षा  कौर  समाज

 कल्याण  मन्त्रालय  को  उपयुक्त  अमरीकी  पुस्तकों  को  सूचियां  प्रस्तुत  करती  पहले  सु०  एस०  To

 आई ०  डी०  के  विशेषज्ञों  द्वारा  इन  सूचियों  की  जांच  की  जाती  है  ate  फिर  इनको  शिक्षा  शौर

 समाज  किनारा  मन्व्वालय  को  भेज  दिया  जाता  है  ।  फिर  मन्त्रालय  मानविकी  शौर  विज्ञान  की

 पुस्तकों  के  मूल्यांकन  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग  से  पशुचिकित्सा  शौर  कृषि-विज्ञान

 की  पुस्तकों  के  लिए  खाद्य  att  क़षि-मन्त्रालय  से  व्यापार  प्रबन्ध  इंजीनियरी  तथा  टेक्नोलॉजी

 की  पुस्तकों  के  लिए  तकनीकी  दिक्षा  प्रभाग  से  झर  चिकित्सा  सम्बन्धी  पुस्तकों  के  लिए  स्वास्थ्य

 सेवा  के  महानिदेशक  द्वारा  नामित  विशेषज्ञों  से  परामर्श  करता  इस  प्रकार  भारतीय  शिक्ष

 के  प्रयोजन  की  दृष्टि  से  जो  पुस्तकें  उपयुक्त  सभी  जाती  मन्त्रालय  द्वारा  उनको  अनुमोदन  कर

 दिया  जाता  है  ।  एस०  भाई  एस०  वधवा  ० है  एस०  Yo  कराई  डी०  सम्बन्धित  भारतीय

 प्रकाशक
 को  पी०  एल०  480  fafa  से  आधिक  सहायता  प्रदान  करता  है  ताकि  वे  सम्बन्धित

 अमरीकी  पुस्तकों  का  पूनम  a  करवा  सके  श्र  उनका  मूल्य  मूल  अमरीकी  संस्करण  के  मुल्य  का

 लगभग  पाचन  या  ख़्ठ्व  भाग  के  बराबर  रख  सकें  ।

 (4)  1961  सें  इस  कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  होने  से  लेकर  राज  तक  इसके  श्रन्तगंत  1188

 पुस्तकें  प्रकाशित की  गई  हैं  ॥

 (5)  जसा  कि  उपरोक्त परा  3  से  स्पष्ट  है  कि  इन  पुस्तकों  की  उ उपयोगिता  कौर

 भारतीय  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  में  इनकी  संभावित  मांग  की  दृष्टि  थे  विशेषज्ञों  द्वारा  इनकी

 सच  की  जाती  है  ।"  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  पाठ्यपुस्तकों  के  बहाने  भ्रमरी की  प्रचार  सामग्री

 की  भरमार  करने  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 भारत  सरकार  के  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  भारत  में  अमरीकी

 दूतावास  के  बीच  स्मारक  पत्र  के  विनिमय
 के  द्वारा  सन्‌  1961  में  संयुक्त  भारत  अमरीकी

 पुस्तक  कार्यक्रम  का  प्रारम्भ  हुजरा  ।  झप  कार्यक्रम  की  प्रमुख  बातें  निम्नलिखित

 इसे  कार्यक्रम  के  तगत  इन  पुस्तकों  पुनर्मुद्रण  का  काय  हाथ  में  लेने  से  पहले

 शिक्षा  मंत्रालय  की  मंजूरी  ग्रावश्यक  होगी  ।

 जिन  प्रतिष्टित  प्रकाशकों  ने  आपसी  रूप  से  स्वीकृति  सूची  की  पुस्तकों  के  प्रकाशन

 के  सम्बन्ध  आवश्यक  कापी  राइट  प्राप्त  कर  at  उन्हीं  के  साथ  ठेका  किया  जायेगा  ।

 बिकने  वाले  प्रत्येक  भारतोय
 पुन  मु शा  के  लिए  रायल्टी  की  nara  अमरीकी  प्रति
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 के  yer  के  10%  से  अधिक  नहीं  होगी  तथा  प्रत्येक  पुस्तक  के  लिए  जाने  वाली  रायल्टी  की

 राशि  की  सूचना  शिक्षा  मंत्रालय  को  दी  जायेगी  ।

 इस  योजना  के  rata  प्रकाशित  पुस्तकों  का  विक्रय  मूल्य  मूल  प्रकाशन

 के  मुल्य  का  लगभग  एक  तिहाई  होना  चाहिए  यह  मुल्य  उत्पादन  की  संभावित  आधिक

 सहायता  तथा  लाभप्रद  कीमत  के  अनुसर  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  रुपये  के  भ्रवमुल्यन  पर

 विचार  करते  हुए  आजकल  यह  विक्रय  मुल्य  अमरीकी  खुदरा  विक्रय  मूल्य  के  पांचवे

 या  छूटें  भाग के  बीच  में  है  ।

 वितरण  की  कार्य  व्यवस्था  श्राफ  व्यापारिक  माध्यमों  के  जरिए  की

 जायेगी  ।

 Jo  एस०  ग्राम  एस०  कार्यक्रम  के  एक  परिचालन  निकाय  के  रूप  में काय  करेगा

 तथा  सारे  तर्कों  के  सम्बन्ध  में  इसी  से  बातचीत  की  जायेगी  ।

 इस  योजना  को  लागू  करने  में  अमरीकी  राजदूतावास  द्वारा  लिए  wt  सभी  ठेकों  एवं

 महत्वपूर्ण  कदमों  के  बारे  में  शिक्षा  मंत्रालय  को  सूचित  किया  जायेगा  |

 भारतीय  ऋण रा  प्रत्याभूत  निगम  का  कार्यकर्ता

 *  586.  श्री  ज्योतिमंध  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऋणी  प्रत्याभूत  निगम  नामक  एक  नई  संस्था  ने  1  1971  से

 कायें  करना  शुरू  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  उसके  कृत्य  कया  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  यदावन्तराव  ate  14  1971  को

 भारतीय  ऋण  गारंटी  निगम  लिमिटेड  के  नाम  से  एक  नयी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  का

 करण  किया  गया  ate  उसे  कतिपय  प्राथमिकता  प्राप्त  तथा  उपेक्षित  क्षेत्रों  में  छोटे  ऋगणाकर्ता्रों

 को  मिलने  वाले
 ऋणों

 के  लिये  गारंटी  देने  की  जिम्मेदारी  सौंप  दी  गयी  है  ।

 fanaa  ने  an  गारंटी  योजना  बनाई  है  जो  एक  1971  से  लागु  की  गई  है  ।  प्रारम्भ

 में  यह  अनुसूचित  वाणिज्यिक  ि बं कों  द्वारा  अलग-प्रलय  परिवहन  चालकों  अथवा  इस  प्रकार

 के  से  safes  चालकों  की  उर्वरक  ate  किसी  प्रकार  के  माल  का  व्यापार

 करने  वाली  फर्मों  और  सहकारी  area  नियोजित  व्यापारिक  उद्यमों  के

 मालिक  व्यक्ति  कौर  फर्म  तथा  खेतीवारी  कौर  कृषि  सम्बन्धित  कार्यों  में  लगे  किसानों  को  दी  जाने

 वाली  ऋण  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विशिष्ट  dara  तक  ary  होगी  ।  गारंटी  संगठन  वसूल

 न  हो  सकने  योग्य  अथवा  जिनके  वसूल  होने  में  सन्देह  हो  ऐसी  रकमों
 की  हानि  का  75  प्रतिशत

 भार  उठायेगा  तथा  शेष  25  प्रतिशत  भार  ऋण  देने  वाले  संगठन  उठायेंगे  ।  अघिकृत  ऋणी  की

 बकाया  रकमों  पर  वाघा  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  गारंटीं  फीस  ली  जायेगी  ।

 26
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 भारतीय  रिवेंज  बेक  द्वारा  दी  सूचना  के  अप्रसार  aa  तक  67  ग्रनुसू चित  बैकों  ने

 योजना  की  स्वीकृति  दे  दी  है

 योजना  के  अनुसार  विभिन्न  क्षेत्रों  की  पात्रता  सम्बन्धी  अ्रघिकतम  सीमायें

 लिखित  हैं
 :--

 (1)  छोटे  किसान  श्र  खेतीहर  :  मौसमी  कार्यों  के

 लिये  वित्त  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  1000:00  रुपये

 भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  या  उसमें  सुधार  करने

 सिंचाई  कुद्यों के  पम्प  सेटों  के  मशी  तों  अथवा

 उपकरणों  या  अन्य  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  की  खरीद  के  लिये  रुपये

 मत्स्य  रेशम  के  कीड़े  मुर्गीपालन

 अथवा  दुग्ध  उद्योग  के  लिये  वित्त  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में

 उतना  sem  जितना  निगम  समय-समय  पर  निर्धारित  करे  परन्तु

 आगे  रकम  से  अधिक  नहीं  रुपये

 (2)  छोटे  परिवहन  संचालक
 :

 किसी  व्यक्ति  अथवा  श्रमिक  से  अधिक  व्यक्तियों

 की  संस्था  जो  एक  परिवहन  गाड़ी  के  मालिक  हैं  कौर  उसे  चलाते  वित्त  व्यवस्था  के  लिए

 दरा  की  सोमा  श्रमिक  से  अधिक  50,000  रुपये  होगी  ।

 (3)  छोटे  खुदरा  व्यापारी  :  ऋणों  के  रूप  में  वार्षिक  देय  रकम  अधिक  से  अधिक

 (00,000  रुपये  ।

 उर्वरकों  के  मुख्य  व्यापारी  ऋणों  के  रूप  प्रति  ay  देय  रकम  झ्र धिक  से  अधिक

 2,00,0(0  रुपया |

 (4)  पेशेवर  ate  aren  नियोजित  व्यक्ति  चिकित्सक

 जिनमें  दन्त  चिकित्सक  अथवा  चिकित्सा  व्यावसायियों  की  कोई

 फर्मे  जिसका  अपना  परिचर्या  गह  या  निदान शाला  भी  शामिल

 1,00,000  रुपये
 हैं

 -  1,00,000  ary निर्माण  ठेकेदार  waar  ऐसे  ठेकेदारों  की  कम

 इंजीनियरी  सलाहकार  अथवा  वास्तविक  या  इंजीनियरी

 सलाहकारों  अथवा  वास्तुविर्दो  की  कम  ——  50,000  रुपये

 कोई  अन्य  व्यक्ति  जो  अपने  पेशे  कुशल  है  चाहे  उनके

 घास  कोई  व्यावसायिक  या  तਂ  पैक  डिग्री  या  डिप्लोमा  हो  या

 रुपये
 aq  at

 2.0
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 (5)  व्यावसायिक  उद्यम  :  ऐसे  सभी  उद्यम  जिनमें  इस्तेमाल  किए  गए  उपकरण  का  समूल

 लागत  मूल्य  50,000  रुपय  से  अ्रधिक  न  हो  ।

 निगम  ने  भारतीय  ऋण  गारंटी  निगम  wy  ऋण  गारंटी  1971

 नामक  नयी  योजना  भी  तयार  की  है  ।  इस  योजना  का  veer  राज्य  वित्तीय  निगम  जिसमें  तमिल

 we  औद्योगिक  निवेश  निगम  लिमिटेड  शामिल  द्वारा  छोटे  ऋणी  किताबों  को  मिलने  वाली

 ऋणी  सुविधाओं  की  कुछ  निर्दिष्ट  सीमाओं  तक  गारंटी  की  देना  है  ।  चू  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 को  मिलने  वाले  ऋणों  के  लिए  गारंटी  व्यवस्था  पहले  ऋण  गारंटी  योजना  के  अ्रघीस  की  जा

 चुकी  नयी  योजना  में  छोटे  किरदारों  के  ay  वर्गों  के  लिए  व्यवस्था  जायेगी  जो  सम्भवत

 परिवहन  छोटे  होटलों  के  मालिक  शौर  बिजली  या  ara  किस्म  की

 विद्युत  के  जनन  waar  वितरण  में  लगे  हुए  अथवा  किसी  समीपस्थ  भू-क्षेत्र  की  प्रौद्योगिक  बस्ती

 के  रूप  में  विकसित  करने  के  प्रबन्ध  में  लगे  हुए  व्यवसायिक  हो  सकते  हैं  ।  नयी  यो  जना

 पहली  बनाई  1971  से  लागु  होगी  ।

 भारत  नेपाल  सोभा  पर  तस्कर  व्यापार  >

 *587,  श्री  मुहम्मद  रीफ  :  क्या  faa  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  नेपाल  पर  बड़े  पैमाने  पर  तस्कर  व्यापार  होता  है

 यदि  तो  इस  सीमा  पर  किन  किन  वंस्तुग्रों  को  तस्कर  व्यापार  होता  है  ।

 TH  1969-70  कौर  1970-71  में  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  |

 इस  अवधि  में  सीमाकर  अधिकारियों  ने  कितने  मूल्य  का  माल  दौर

 तौर क्या  इस  सीमा  पर  कुछ  सशस्त्र  तस्कर  व्यापारी  भी  हैं  AWN  यदि  at,  तो  उनसे

 निबटने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  sey  मन्त्री  के  चार  :  इस  सीसा  पर  बड़े  पैमाने

 पर  तस्कर  व्यापार  होता  है  |

 नेपाल  से  भारत  में  तस्कर
 आयात

 की  जाने  वाली  विभिन्‍न  उपभोक्ता  वस्तुएं  हैं  जैसे

 ऊनी  तथा  क़दीम  कपड़  ,  नाइलॉन  की  धातु  का  सिगरेट  फाउन्टेन

 लोग  प्रसाधन-सामग्री  तथा  सादा  के

 दत्त
 ह

 | |  ह

 भारत  सरे  नेपाल  को  तस्कर-निर्यात  की  जाने  वाली
 वस्तुएं  यह  हैं  ।  कस्वा

 बाल  जंगली  जानवरों,पेट  के  बल  चलने  वाले  जीव  कौर  भेड़ों  के  बच्चों  की  खाल

 तथा  इलायची  ||

 गिरफ्तार  किये  गये  तस्कर-व्यापारियों  की  संख्या  1969-70  में  111  तथा  1970-71

 में  211  थी  ।
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 1969-70  में  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य  49,02,578  रुपये  था  तथा  1970-71  में

 पकड़े  गए  माल  का  75,37,498  रुपये  था  |

 जी  इस  सीमा  पर
 कुछ  सदस्य  तस्कर-व्यापारी  हैं  तथा  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों

 पर  कितने  ही  झराकमण  हो  चुके  हैं  ।  gars  तस्कर-व्यापारियों  से  निबटने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाये  गये  हैं  :--

 (i)  भारत  नेपाल  सीमा  पर  सीमाशुल्क  निवारक  दलों  को
 राइफलें

 तथा  रिवाल्वर  देने

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (ii)  निवारक  दलों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  में
 वृद्धि  की  गई

 >

 (ii)  पटसन  का  नेपाल  को  तस्कर-निर्यात  रोकने  के  लिए  पटना  समाहर्ता-कार्यालय  के

 फोर्बेंसगंज  प्रभाग  में  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  की  एक  कम्पनी  को  लगा  दिया  गया  है  |

 é (lv )  तस्कर-व्यापार  को  रोकने  के  लिए  मुजफ्फरपुर  तथा  मोतिहारी  सीमा  शुल्क  प्रभागों

 में  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  कार्मिकों  की  एक  प्लाटून  को  कुछ  महीनों  के  लिए  भेज  दिया

 गया है  ।

 (४)  तस्कर-व्यापार  को  रोकने  के  लिए  लगाये  गये  सीमाशुल्क  कर्मचारियों  की  सहायता

 करने  तथा  उनकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भारत-नेपाल  सीमा  पर  wea  पुलिस

 कारियों  से  निकट  सम्पक  रखा  जाता  है  ।

 हल्दिया  मैं  लियो  की  स्थापना

 *
 588.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  मंडल  ने  सरकार  से  हल्दिया  में  एक  fas  की  स्थापना

 करने  का  अनुरोध  किया  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निरव  किया  है  ?

 संसदीय  कायें  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  fe  हाँ  ।

 सरकार  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।

 परिचालित  मुद्रा  को  राशि

 *  589.  श्री  एन ०  ई०  हीरो  :  क्या  वित्त  मर  ह  दै |  ह  उ  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  31  दिसम्बर  1970  तक  देश  में  परिचालित  मुद्रा  की  राशि
 क्या

 श्र

 29
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 पिछले  दो  वर्षों  में  सद्र  के  परिचालन  में  विवाद  कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 ?

 वित्त  मन्त्री  यदावन्तराव
 :

 att  दिसम्बर  1970  के  अन्तिम

 शुक्रवार
 को  जनता  के  पास  6799  करोड़  रुपये  की  मुद्रा  जबकि  दिसम्बर  1969  के  अन्तिम

 शुक्रवार  को  यह्  THA  6036  करोड़  रुपये  कौर  दिसम्बर  1968  के  अ्रन्तिम  शुक्रवार  को  5389

 करोड़  रुपये  थी  ।  जनता  के  पास  मुद्रा-उपलब्धि  की  वार्षिक  वृद्धि  की  दिसम्बर  1968  के  wea

 से  1969  के  ara  तक  की  waft  में  12  प्रतिशत  तथा  1969  के  ara  से

 1970  के  अन्त  तक  की  अ्रवधघि  में  12'6  प्रतिशत  बैठती  है  ।

 पांच  लाख  रुपयों  से  अधिक  बकाया  ग्राहक  वाले  मामले

 *500,  श्री  एस०  कार  दा मार णी  :  नया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 ऐसी  पार्टियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  तरफ  पांच  लाख  रुपये  या  इससे  अधिक

 कर  की  राशि  बकाया  है

 उच्च  न्यायालयों  बौर  न्यायाधीश  रखों
 के  विचाराधीन  इस  प्रकार  के  मामलों  की  संख्या

 कितनी  बौर

 सम्बन्ध  में
 (#)

 कर  निर्धारण  के  सभी  विचाराधीन  मामलों  को  दो  वर्षों  में  निपटाने के

 रकार  द्वारा  दिये  गये  म्राइवासन  को  देखते  हुए  बकाया  आयकर  की  वसूली  के  लिए  क्या  करवाई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार  dat  कि  वह

 31-3-197।  को  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  जेसे  ही  यह

 aq  सदन  को  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है

 (i)  31-12-1970  को  उच्च  न्यायालयों  के  समक्ष  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  7230

 जसा  कि  वहू  31-3-1971  को  थी  at  तक  उपलब्ध  नहीं

 (ii)  31-3-71  को  आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण ों  के  समक्ष  विचाराधीन  मामलों  की

 सख्या  |
 क क ९  see

 34584

 1-4-1968  से  कर  निर्धारण  को  पुरा  करने  की  निषाद  चार  वर्ष  से  घटाकर  दो  वर्ष

 कर  दी  गई  है  ।  यह  मियाद  उस  वं  के  ग्रस्त  से  दारू  होगी  जिससे  आप  एहली  बार

 निर्धारण  किये  जाने  योग्य  हुई  थी  +  कर-निर्धारण  के  कायें  को  ate  तेज  करने  के  राय-कर

 1961  की  धरा  143  के  स्थान  पर  एक  नई  घारा  143  रख  गई  है  ।  नए  उपायों  के

 अधीन  थो  ।  अनिल  1971  से  लागू  हुए  राय-कर  अघिकारी  को  यह  छूट  कि  aa

 की  वीरानी  आप्त  करने  के  झविकांश  मामलों  में  निर्धारित  को  gam  बिना  धता

 30
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 विवरणी  के  समर्थन  में  निर्घारित  से  कोई  साक्ष्य प्र सतत  कराये  बिना  संक्षिप्त  तरीके  से  नियमित

 कर-निर्धारण  कर  दें  ।  इन  उपबंधों  के  शामिल  हो  जाने  यह  ara  की  जाती  कि  बकाया

 पड़  कर-निर्घारणों  का  निपटान  हो  जाएगा  ।

 Aligarh  Muslim  University  Bill

 *591  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Education  &  Social  Welfare  be
 pleased  to  state  the  reasons  for  which  the  introduction  of  the  Aligarh  Muslim  University
 Bill  in  the  Parliament  is  being  delayed  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  culture  (Shri  P.  Yadav)  A  bill  to  amend  certain  provisions  of  the

 Aligarh  Musilim  iUniversty  Act  was  introducod  in  the  Rajya  Sabha  on  August  31,  1970.  As

 stated  in  the  statement  of  objects  and  Reasons  relating  to  this  bill  the  report  of,  the  co-

 mmittee  on  Governance  of  Universities  appointed  by  the  University  Grants  Commission

 will  have  a  bearing  on  long-term  legislation  for  central  universities  Comparehensive  legis-

 lation  in  respect  of  Aligarh  Muslim.  University  ‘will  therefore,  be  undertaken  after  the

 report  of  the  committee  is  receivei  and  examined  by  Government

 बंक  दर  में  विधि

 *592,  श्री  सी०  चितिबाब  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  कि  कपा  करेंगे  कि

 क्या  1971  में  बेंक  दर  में  एक  प्रतिघात  की  विधि  होने  के  कारण  छोटे

 उद्योगों  और  औद्योगिक  एककों  को  gal  से  ऋण  लेने  के  मामले  में  कठिनाई  हो  रही  है

 क्या  बक  दर
 में  वृद्धि के  कारण  उत्पादन

 लागत  में  भी
 वृद्धि  हुई

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  या  करने  का

 निचार है  ?

 वित्त  मन्त्री  यद्वन्तर[व  नहीं  ।

 ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  का उद्योगों  की  उत्पादन  लगत  की  तुलना  बेक  ऋणों

 aga  इतना  ग्रीक  नहीं  है  कि  उसका  कुल  लागत  पर  काफी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  |

 भाग  शौर  के  उत्तरों
 को

 दृष्टि  में  रखते  यह  set  नहीं  उठता

 Arrears  of  Taxes  Against  Persons  in  Rajasthan

 *  593.  Shri  P.  L.  Barupal  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  The  number  of  persons  in  Rajasthan  against  whom  arrears  of  Income-Tax,

 Estate  duty  and.  wealth-tax  are  outstanding  and  the  amount  of  these  (1८  xes  outstanding;

 fan
 (b)  The  réasons  Ql  which  GIGS ch  arrears  of  taxes  अफ़ीमची axes  coul Id  not  be  realised  from  them  so

 far:  and
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 (c)  The  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  realise  these  arrears  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.R.  Ganesh):  (a)  In-

 formation  regarding  the  number  of  persons  in  Rajasthan  against  whom  arrears  of  Income-

 tax,  Estate  duty  and  wealth-tax  were  oustanding  as  on  31-3-1971  is  not  available.  The
 collection  of  this  information  will  involve  considerable  time  and  labour.  If  the  Hoa,  ble
 member  desires  to  have  information  regarding  any  specific  assessee,  the  information  coulf¥
 be  furnished.

 The  amount  of  net  arrears  of  Income-tax  outstading  in  the  Rajasthan  charge
 on  3!-3-1971  wasfRs.  3-77-crores.  Information  regarding  wealth-tax  and  Estate  duty  outsta«

 ding  is  not  yet  available.  It  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House  as

 Soon  as  it  is  available.

 (b)  and  (८)  :  A  substactial  portion  of  the  above
 outstanding

 demand  included

 the  following  types,  the  recovery  of  which  was  unavoidably  beld  up:—

 (i)  Demands  wherein  the  assessees  have  gone  in  appeal/references  against  the

 orders  of  i  come-tax  officers  Appellate  Assistant  Commissioners/Appellate  Tribunil  and

 are  not  paying  the  disputed  deminds.

 (ii)  Demands  where  gecovery  proceeding  have  been  stayed  by  the  high  Courts

 other  courts,

 (iii)  Demands
 due  from  persons  who  have  left  India  and/or  are  not  traceable.

 (iv)  Demands  due  from  persons  who  have  nilfiaadequate  assets  at  present.

 (४)  Demands  due  from  companies  which  have  gont  into  liquidation,

 (४1  )  Demands  locked  up  on  account  of  the  sam2  income  having  been  taxed  in

 the  hands  of  more  than  one  assessee  as  a  protective  measure.

 th ह  e  verification  of  assesses
 (vii)  Demands  pending  realisation  on  account  of

 claims  for  double  income-tax  relief.

 The  remaining  demand  was  in  the  normal  process  of  recovery  and  such  sieps  as

 are  contemplated  in  law  are  being  taken,

 Export  of  Poppy  Husk

 #594,  Dr.  Laxminarain  Pandey::  Wil)  the  Mii  ef  Finance  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  poppy  husk  is  exported  to  LUTCIE त्रि  VUMIITEL foraien  countri  es  in  a  lage  quantity;

 (b)  if  so,  the  ptice  at  which  it  is  sold  the  farmers  in  the  eouatry  and  the

 export  price  thereof;  and

 {c)  the  rate  of  central  excise  duty  imposed  thereon  in  the  varous  states  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  ए  R.  Ganesh)  (a)  Poppy
 husk  is  not  exported  to  foreign  countries  in  a  large  quantity.  Exports  of  poppy  husk  to
 foreign  countries  amounted  to  14  to:  in  1963,  27  tons  in  1969  and  32  tons  in  1970.
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 (b)  According  to  information  available,  the  farmers  sell  the  poppy  husk  at  a

 price  ranging  from  about  Rs.  6/-  to  Rs.  10/-  per  quintal.  The  export  pric:  for  sale  abroad

 is  not  available.  The  information is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the
 Sabha.

 (c)  Central  Excise  duty  is  not  imposed  on  poppy  husk.  The  State  Governmeni,

 however,  impose  an  exci.  e  duty  which  varies  from  State  to  State.  The  rates  of  excise  duty
 on  poppy  husk  in  the  poppy  growing  States  are  as  under

 SL  er  RE  mcr  free  वि  oe  coed
 Name  of  State  Rate

 of
 duty  per  Kg.

 1.  Madhya  Pradesh.

 Re.  0°50 (a)  Poppy  husk  for  export  out  of  the  State:

 (b)  On  sale  of  poppy  husk  for  purposes  other

 than  (a)  above.  Re,  1°50

 2.  Rajasthan.

 (a)  Poppy  husk  for  export  out  of  the  State  :  Re.
 0-25

 (b)  On  sale  of  poppy  husk  for  purposes  other

 Re.  1:00 than  (a)  above.

 3.  Uttar  Pradesh.

 (a)  Poppy  husk  for  export  out  of  the  State  Re.  25

 (b)  On  sale  of  poppy  husk  for  purposes  other

 than  (a)  above.  Re.  0°50

 बढ़ती  हुई  माँग
 की  पूति  के  लिए

 विमानों
 की  सच्चा  में  वृद्धि  करना

 505.  श्री  इयासनन्दन  सिश  क्या  पेंशन  शोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 छुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  में  विमानों  द्वारा  यात्रा  करने  वालों  की  संख्या  में  कितनी

 वुद्धि  हुई  ak

 उपरोक्त  waft  में  बढ़ती  हुई  मांग  की  पति  के  लिए  विमानों  की  संख्या  में  कितनी

 वृद्धि  की
 गई  है

 ?

 पेंशन  घ्राण  नागर  विमानन  dara  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :

 पिछले  dha  वर्षों  के  दौरान  वाहित  यात्रियों की
 जोकि  भारत  में  विमान  यात्ना  .  की

 बृद्धि
 कां  प्रति द्योतक  निम्न  प्रकार  है  :---

 33



 Written
 ewer  गी

 28,
 क

 (Saka)

 aa  यात्रियों  की  सख्या  पिघल  वब  का  तुलना  में

 प्रतिदिन  विभिन्नता

 1967-68  1,959,417  18-2

 2,248,177  14-7

 1970-71  2,125,357  55

 1970-71  में  हुई  कमी  श्रमिक  झ्रद्यान्ति  के  कारण  कारपोरेशन  की  सेवायों  के  Utd-

 व्यस्त  होने  तथा  पाकिस्तान  के  ऊपर  से  उड़ने  वाली  सेवायों  के  1971  से  निलम्बित  होने

 के  कारण हुई  |

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कारपोरेशन  विमानों  की  संख्या  प्रति  ag

 उत्पादित  to  ढी ०  के ०  टेन  नीचे  दी  गयी  है  ।

 विमान
 1368-69  हक  कठ  1970-71

 ale  6

 का  रवेल  7  7

 वाइ  क्रास  ट  14  14  14

 15  14  11

 एच०  एस  ०-48  8  14  14

 डी०  सिं-शव  3

 15

 To  Seo  fro  मी  208*252  223°481  207-392

 लाख  में  )  —  दि  ति

 चौथी  योजना  के  दौरान  केरल  राज्य  में  छोटे  बन्दरगाहों  का  विकास

 *596.  श्रीमति  भागंबी  तनकप्पन  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  योजना  gata  के  दौरान  केरल  राज्य  में  बन्दरगाहों  के  विकास

 हेतु  कोई  नया  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  छोटे  बन्दरगाहों  के  क्या  नाम  हैं  कौर  उनकी  अनुमानित  लागत

 या  कौर

 इंस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  राज्य  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किस

 प्रकार  की  तथा  कितनी  सहायता  दी  जायेगी  ?

 संसदीय  कां  तथा  नौवहन  प्रौर
 परिवहन  मंत्री  कौर  :

 प्रायोजित  योजनाओंਂ  के  eats  प्रत्येक  समुद्री  राज्य  में  एक  पतन  का  विकास  की
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 योजना  के  भाग  के  रूप  में  केरल  में  कपूर  प  को  विकास  के  लिए  चुन  गया  है  ।  वैपूर  के

 विकास  के  लिए  agar  की  जांच  हो  रही  द  ।

 न्द्रीय  प्राय यो जित  aaa  को  स्वीकृति  लागत  का  दत प्रति दा  पूरा  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  ऋप  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देती  है  ।

 Merger  of  Bank  of  Behar  Ltd.  With  State  Bank  of  India

 *  597,  Shri  Sarjoo  Pandey  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Bank  of  Behar  Ltd.  with  its  fcadquarters  at F Patna,  was  merged
 with  the  State  Bank  in  August,  1968;

 (b)  whether  the  shareholders  of  the  said  Bank  have  neither  been  shown  any
 accounts  since  then  nor  have  they  been  paid  any  compensation;  and

 (c)  if  ३0  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Y.  Chavan):  (a).  The  Bank  of  Beh  ir  Limited

 was  amalgamated  with  the  State  Bank  of  India  with  effect  from  8th  November,  1969,

 (b)  &  (c)  :  Under  instructions  from  the  Reserve  Bank  of  India,  the  State  Bank
 will  keep  the  shareholders  of  the  Bank  of  Behar  Ltd  posted  with  the  affairs  of  the  Bank  by

 issuing  at  periodical  intervals  the  account  statements  The  first  Statement  of  account  as  on

 31-12-1970  is  expected  to  be  released  to  the  shareholders  shortly.

 The  question  of  paying  compensation  to  the  shareholders  of  the  Bank  of  Behar

 Ltd.  would  arise  only  if  and  when  realisations  of  the  other  assets  of  the  Bank  of  Behar

 d.  which  were  considered  not  readily  realisable  exceed  the  shortfall,  which,  as  known  at

 present,  placed  at  Rs.  1-34  crores  The  State  Bant  of  India  is  taking  al)  available  stens

 for  realising  the  assets  of  the  Bank  of  Behar  Ltd

 सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्तियों  के  लिए  तालिका

 *  598.  श्री  सोमनाथ  चीजों  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकारी  उपक्रमों
 में

 प्रबन्धकों  के  पदों  पर  नियुक्तियों  के  लिये  ब्यूरो  श्राफ  पब्लिक

 एटर प्राइज  द्वारा  एक  तालिका  तैयार  की  जाती

 संकलित  हैं  फिर यदि  तो  aa  तक  उकते  तालिका  में  कितने  व्यक्तियों  के  नः

 उनमें  से  कितनों  की  नियुक्ति  की  जा  चकी  कौर

 यदि  नियुक्तियां  इस  तालिका  में  से  नहीँ  की
 गयी  हैं

 al  इसके  क्यो  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 Ay

 के  अनार  MU): :  सरकारी  स्त  के  उनकों

 TT
 में  उच्च  पदों  पर  नियुक्ति Hal  करने  के  विभिन्न  सम्भावित  wail  सरकारी

 न्
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 सरकारी  उद्यमों  कौर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  से  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  नामों  को  सूची  तैयार  करने  का

 काम  एक  जांच  समिति  को  सौंपा  गया  जिसकी  सेवा-व्यवस्था
 सरकारी

 उद्यम  कार्यालय  कर

 रहा है  ।

 जांच  समिति  ने  1966  से  1970  तक  के  अपने  कार्यकाल  में  सरकारी  उद्यमों  में

 विभिन्‍न  उच्च  पदों  के  लिये  595  व्यक्तियों  के  नामों  की  सूचि  तैयार  की  थी  ।  सरकार  ने

 1970  में  जांच  समिति  का  फिर  से  गठन  किया  ।  इस  समिति  ने  शब  तक  105  व्यक्तियों  के  नामों

 की  सूचि  तयार  की

 1966  से  श्री  तक  सूचि  में  दर्ज  137  व्यक्तियों  को  उच्च  पदों  पर  नियुक्त  किया  जा

 चुका  है  ।  1968  से  1970  के  दौरान  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  कि  सरकार  उद्यमों  के

 प्रबन्धकों  उसी  उपक्रम  में  जहां  वह  काय  कर  रहे  उच्च  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  लिये  उनके

 नाम  का  पहले  से  सूचि  में  होना  श्रावस्ती  दाते  नहीं  होगा  |

 उपलब्ध  सूचना  के  सरकारी  उद्यमों  में  32  उच्च  पदों  पर  ऐसे  व्यक्तियों

 की  नियुक्ति  की  गयी  है  जिनका  नाम  सूची  में  नहीं  था  |  इसमें  1968-1970  के  दौरान  दी  गयी

 विशेष  छूट  के  उसी  उपक्रम  में  पदोन्नति  के  श्राघार  पर  उच्च  पदों  पर  की  गयी

 नियुक्तियां  शामिल  नहीं  इस  प्रकार  नियुक्तियां  करना  इसलिए  आवश्यक  हो  गया  क्योंकि

 उच्च  स्तर  के  कुछ  विशिष्ट  पदों पर  नियुक्त  करने  के  लिये  सूची  में  उपयुक्त  व्यक्ति  उपलब्ध

 नहीं थे  ।

 यूनियन  ae  श्राफ  बम्बई  को  खार  स्थित  शाखा  के  कर्मचारियों  द्वारा

 20  लाख  रुपये  का  कथित  naa

 *
 599,  श्री  रामकंवर  :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यूनियन  बेक  श्राफ  बम्बई  को  खार  दाखा  के  कर्मचारियों  द्वारा  20

 लाख  रुपये से  भी
 अधिक  की

 राशि  का  गबन  किया  गया

 बेक  के  रुपये  के  गबन  में  सम्मिलित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  तो  वह  कया  शौर

 क्या  उन  वरिष्ट  भ्र घि कारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  जो  लेखों  के

 पर्यवेक्षण  तथा  लेखा  परीक्षा  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ?

 वित्त  स्त्री  य्नवन्तराव  ४  हां  ।  पता  चला  है  कि  20,30,300  रुपये

 का  गबन  किया  गया  है  ।

 गबन  के  इस  मामले  में  पसे  शाखा  के  एजेन्ट  तथा  मुख्य  सर्राफ  को  गिरफ्तार  कर

 लिया  गया  है  ate  उन्हें  हिरासत  में
 रखा  गया  है  ।
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 ee.

 बेक  ने
 इस  शाखा  के  रोकड़  विभाग  के  सभी  क्रिया-कलापों  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  लेखा  परीक्षक  दल  का  प्रबन्ध  किया  है  ।  लेखा-परीक्षकों  द्वारा  की  जांच  के  परिणामों

 के  अधार  पर  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाई  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 सिंगापुर  में  ता  एशियाई  शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 *  600.  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 क्या  1971  के  प्रथम  सप्ताह  में  सिंगापुर  में  एशिया  के  20  राष्ट्रों  के  दिक्षा

 मंत्रियों  का  सम्मेलन  ग्रा

 यदि  तो  वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  उसमें  क्या  प्रमुख

 निरंक  लिये  wiz

 उससे  भारत  को  किस  सीसा  तक  लाभ  होने  की  ara  है
 ?

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 जी  हां  ।  दिक्षा  मंत्रियों  ate  एशिया  में  आधिक  प्रायोजन  के  लिए  जिम्मेदार

 व्यवसायों  का  क्षेत्रीय  31  मई  से  7  1971  तक  सिंगापुर  में  gar  था  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  :  देखिए

 सरया  एल०  eto  463/71]

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  यदि  वे  यूनेस्को  ate  एशियाई  सदस्य  राष्ट्रों  हारा

 स्वीकृत  कर  ली  जाती  तो  शिक्षा  क्षेत्र  में  ale  afer  क्षेत्रीय  सहयोग
 तथा  प्रचुर  प्रन्तर्राष्ट्रीय

 सहायता  के  भारत  को  लाभ  पहुंचाने  की  सम्भावना  है  ।

 वास्तविक  राशि  से  कम  कौर  अधिक  crit के  बीजक  इरादी

 बनाने  को  रोकने  के  उपाय

 271,  श्री  ज्योति मंथ  ag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 .

 कि

 राशि  के  बीजक  अघिक  राशि  के  बीजक  बनाने  कौर  कर-श्रपत्ंचन  को

 रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  उपाय  किए  गए  सनौर

 क्या  सरकार  द्वारा  किये  गए  उपायों  के  परिणामस्वरूप  ऐसी  घटनाओं  में  कमी

 हुई  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्‌०  कार

 बीजकॉकन  कौर  कर  अ्रपवबंचन  को  रोकने  के  लिये  प्रशसनिक  ae  बनी  दोनों  प्रकार  के  उपाय
 हाल

 में किये  गये  हैं  ।  इनमें  से  हवाल म  किये  गये  दार  महत्वपूर्ण  उपाय  ये  हैं
 :--
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 faa  arctan (i)  ख़लयात  कौर  निर्यात  fey  गए  माल  की  मुल्य  सम्बन्धी  ee  की  श्र

 से  छान-बीन  करना  ।

 (ii)  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  अधिनियम  की  घारा  12  (i)  में  संशोधन  किया  गया

 जिससे  जी०  करार  में  मुल्य  की  गलत  घोषणा  करना  ऐसा  agua  घोषित  किया  गया

 जिस  पर  सीमाशुल्क  श्रघिनियल  1962  के  झन्तगुंत  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ॥

 (iii)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अपवचन  का  पता  लगाने  के  लिये  निवारक  ake

 परीक्षा  तंत्र  को  अधिक  बल  बचाया  गया  है  |

 (iv)  राय-कर  झ्धघिनियम  में  विभिनन  संशोधन  किये  गये  हैं  ।  भ्रमण-गोपन  ale

 गोपन  पर  न्युनतम  अर  श्रघिकतम  दण्ड  की  सीमाए  बढ़ा  दी  गयी  हैं  ate  जो  व्यक्ति  जोत  पर

 कर  कौ  कटोती  नहीं  करते  अथवा  उसको  सरकारी  कोष  में  नहीं  करते  अथवा  जो  व्यक्ति

 राय-कर  की  विवरणी  दाखिल  नहीं  करते  उनके  लिए  कारावास  की  व्यवस्था  की  गयी  है

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उन  कई  उपायों  की  शोर  भी  आकर्षित  जाता  जो  कर

 अपवंचन  को  रोकने  के  लिये  1971-72  के  बजट  में  प्रस्तावित  किये  गये  हैं  ।

 अधि-बीजकांकन  alt  न्यून-बीजांकुर  से  सम्बन्धित  प्रश्न  की  समीक्षा  करके  एक

 अध्ययन  दल  ने  सिफारिशें  की  हैं  ।  सिफारिशों  के  आघार  पर  किये  जाने  वाले  निर्णयों

 के  कार्यान्वयन  के  लिये  यथा-झ्रावश्यकता  कानन  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  जहां  तक  कर  रक्षाबंधन

 का  सम्बन्ध  अपवंचन  किये  गये  कर  की  अधिकाधिक  रकमों  का  बराबर  पता  लगाया  जा  रहा

 जिससे  प्रकट  है  कि  कर-अ्रपवंचन  को  रोकने  के  उपाय  फलदायक  सिद्ध  हो  रहे  हैं  ।

 Proposal  to  include  Pachmarh{  in  Madhya  Pradesh
 in  the  List"of  Tourist  Centres.

 2507.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state  हे

 (a)  whether  Government  propose  to  include  Pachmarhi  (Madhya  Pradesh) in
 the  list  of  Tourist  Centres;

 (6)  if  so,  by  what  time;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  &  Civil  Aviation  (Dr.  Sarojini

 Mahishi):  {a)  to  (c)  No  specific  list  of  tourist  centres  is  being  maintained.  Pachmarhi

 however,  finds  place inthe  tourist  literature  oi:  Madhya  Pradesh  which  the  Department

 रश  Tourism  has  brought  out.  The  State  Government  may  develop  the  same  asa

 Tourist  Centre.

 गुजरात  में  खोली  गयी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं

 2508.  थी  सोम चन्द  सोलंकी  :  नया  बित  मंत्री  यह  बचाने  कौ  क  करेंगे  कि  गत  ad

 गुजरात  के  ग्रामीण  और  अहरी  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कितनी  शाखाएं  खोली  गयीं  ?
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 a (7)  es  लिखित
 उत्तर

 वित्त  मंत्री  यदावन्तरात्र

 राष्ट्रीयकृत  हलकों  द्वारा  1970  के  दौरान  गुजरात  में  ग्रामीण  ate  शहरी  केन्द्रों  में

 ट  बाहरी  कौर  महानगरी  केन्द्र  शामिल  खोले  गए  कार्यालयों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 खोले  गए  कार्यालयों  को  संख्या

 1,  ग्रामीण  केन्द्र  स्थान  जिनकी  109

 aqrarat  10,000  तक

 2.  दादरी  झ्र ौर  महानगरी  केन्द्र  37

 जोड  146

 a  ae

 राष्ट्रीय  राजपथ  A  जयपुर  कौर  भोपाल  को  मिलाना

 2509.  श्री  ब्रज राज  fag  कोटा  :  कया  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्नी  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  कोटा  ae  झालावाड़  होकर  एक  राष्ट्रीय  राज्य पथ  से  जयपुर  भोर  भोपाल

 को  मिलाने  की  कोई  योजना  शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बालें  क्या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ak  परिवहन  मंत्री  :  कौर

 नहीं  ।  प्रश्न  गत  सड़के  जयपुर-कोटा-भालावाडा  व्यारा-भोपाल  माने  के  साथ  जाती  है

 ब्यौरा-भोपाल  खंड  पहले  से  ही  एक  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  है  ।  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  सं०  12  ब्यौरा  से

 जयपुर  करार  भाला वार  फिर  को  टा  से  होकर  जाने  वाली  दोष  सड़क  वर्तमान  राज्य  सड़क  है  |

 इस  खंड  पर  जयपुर  धार  तथा  काली  सिंघ  नदियों  पर  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  भारतਂ

 सरकार  ने  हाल  ही  में  40  लाख  रु०  का  कण  देने  की  सहमति दी  है  ।

 राजस्थान  में  स्कूलों  में  भर्ती  बच्चों  की  प्रतिशतता

 2510,  डा०  कंग  सिंह  :  बया  शिक्षा  wie  समाज  कल्याण  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 उपलब्ध  अन्तिम  आंकड़ों  के  ager  राजस्थान
 में  6  ae  प्र  11  ay  को  वायु  तक

 के  बच्चों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कक्षा  1  से  कक्षा  पांच  में  कुल  कितने  बच्चे  भर्ती  किए  गए  और
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 न

 भर्तीछात्रों  को  उपरोक्त  प्रतिशतता  अर्य  राज्यों  में  भरती  oral  की  प्रतिशतता  की

 तुलना  में  किस  प्रकार  है

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  (att  डी०  ato

 :
 1968-69  वर्ष  के  लिए  नवीनतम  उपलब्ध  श्राॉंकडो  के  अनसार  राजस्थान  में

 6-11  ay  वर्ग  वाले  बच्चों  की  संख्या  35°66  लाख  थी  |

 1968-69  वर्ष  में  कक्षों  में  भर्ती  किये  गये  बच्चों  की
 कुल  संख्या

 20°13

 लाख  थी  ।

 एक  विवरण  संलग्न  g  जिसमें  राजस्थान  हित  6-11  वग  की  तदनुरूप

 के  1-४  कक्षाओं  में  wat  किये  गये  विद्यार्थियों  की  प्रतिशतता  को  राज्यवार  जानकारी  दी  गई  है  ।

 थाली  में  रक्खा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eto  464/71]

 विदेशी  पर्यटकों  क  लिये  ara  में  व  जित  क्षेत्र

 2511.  थी  नारायण  शास्त्री  :  क्या  पेंशन  ale  नागर  .  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीराम  के  कुछ  भाग  विदेशी  west  के  लिए  वर्जित  कौर

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  के  क्या  नाम  हैं  ate  विदेशी  पर्यटकों  पूर  प्रतिबंध  लगाने  के

 क्या  कारण हैं
 ?

 waar  alt  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजनी  :  धौर

 विदेशी  1963,  के  आसाम  के  सम्पूर्ण  राज्य  को  क्षेत्र

 घोषित  कर  दिया  गया  है  तथा  विदेशियों  को  इस  राज्य  का  भ्रमण  करने  के  लिये  परमिट  लेने  पड़ते

 ।  ऐसे  परमिट  पर्यटकों  को  मानस  तथा  दिलाने  का  जो  कि  पर्यटक  बची  के  स्थान

 समझे  जाते  करने  के  लिये  उदारतापूर्वक  दिये  जाते  हैं  ।

 अन्दमान  प्रशासन  द्वारा  मैजिक  पास  प्रशिक्षित  ध्रध्यापकों  को  पदोन्नति

 2512.  थो  फल  चन्द  वर्मा  :  व्या  शिक्षा  श्र  समाज  किनारा  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  अंदमान  में  कुछ  मेट्रिक  प्रशिक्षित  अध्यापकों  को  प्रशिक्षित  स्नातक  ग्रध्यापकों  के

 रूप  में  पदोन्नति  किया  गया  है  कौर  ये  अध्यापक  प्रशिक्षित
 स्नातक  अध्यापक  होने  के  कारण  उच्च

 माध्यमिक  atc  मिडल  की  weal  को  पढ़ा  रहे  यदि  हां  तो  इन  अध्यापकों  की  संख्या

 कितनी

 (a)
 क्या  झन  ग  iri  र

 न  ना  राज्य  क्षेत्रों  में
 [  इस  प्रकार  की  कार्य  प्रणाली  प्रचलित  कौर
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 यदि  तो  अन्दमान  में  इस
 कार्यक्र

 गाली  को  चलाने  की  अनुमति  दिये  जाने  के

 कया  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  से  :  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  पौर  उसे  यथाशीघ्र  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 अन्दमान  दीप  समह  में  एक  शिक्षक  को
 छूरा

 घोंपना

 2513.  श्री  जगन्नाथ राव  जोशी  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  क्य  मंत्री  बताने  की

 कपा  करेंगे  fa—

 क्या  अन्दमान  द्वीप  समूह  में  राजकीय  बाल  विद्यालय  के  एक  छात्र  ने  एक  शिक्षक

 के
 छुरा

 घोंपा

 क्या  ag  शिक्षक  वर्तमान  विद्यालय  में  अपने  स्थानान्तरण  से  पूर्व  बालिका  विद्यालय  में

 नियुक्त  किया  गया

 क्या  उस  समय  जब  वह  शिक्षक  बालिका  विद्यालय  में  था  उसके  आचरण  के  बारे

 में  जनता  के  कुछ  लोगों  ने  शिकायतें  की  कौर

 कया  वर्तमान  विद्यालय  में  उसका  स्थानान्तरण  लोगों  की  शिकायतों  के  आधार  पर

 किया  गया  श्र

 (z:)  नया  सचिवालय  में  काय॑  कर  रहे  उक्त  शिक्षक  के  संबंधियों  के  हस्तक्षेप  के  कारण

 अधिकारियों  ने  उसके  विरुद्ध  शिकायतों  को  दबा  दिया  था  att  इस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तयों  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  से  जी  ats

 नहीं  ।  उसका  स्थानान्तरण  सामान्य  क्रम  में  किया  गया  था  क्योंकि  लड़कियों  के

 स्कूल
 में  पांच  वर्षों

 से
 अघिक  से  काम  कर  रहा  था  !

 )  नहीं  ।  श्रन्दुमान  ate  निकोबार  द्वीप  समुह  प्रशासन  द्वारा  शिक्षक  के  विरुद्ध  की

 गई  शिकायत  की  जांच  की  गई  थी  ate यह  निराधार  पाई

 श्रन्द्सान  प्रशासन  द्वारा  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षकों  की  पदोन्नत हि

 2514.  श्री  हुकम  चन्द  :  क्या  2  प्रौढ़  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  अन्दमान  में  दो  श्रप्रक्षित  स्नातक  शिक्षकों  की  माध्यमिक  स्कूलों  के  संख्या

 व्यापक  के  रूप  में  पदोन्नति  हुई

 क्या  ग्रन्दमान  शिक्षा  निदेशालय  को
 उक्त  पदोन्नति  के  विरुद्ध  व्यक्तिगत  रूप  में  शिक्षकों

 से  att  शिक्षक  संगठन  के  माध्यम  से  ग्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  श्रप्रदिक्षित  स्नातक  अरन्य  किसी  केन्द्र  faa  क्षेत्र  में  इन  पदों  के  योग्य  नहीं

 भाने

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 यह  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पदोन्नति  के  समय  लागु  होंने  वाले  भर्ती  के  नियमों  के  agate  ये  दोनों  gears

 प्रधानाध्यापकों  के  रूप  में  पदोन्नति  के  योग्य  थे  ।  स्थापित  उन्हें  दो  वर्षों  के  भीतर  श्रघ्यापन  संबंघी

 उपाघि  प्राप्त  कर  लेने  का  निर्देश  दिया  गया  था  ।  भर्ती  के  नियमों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है

 जिसके  ग्रनुसार  श्रघ्यापन  योग्यता  श्रनिवायें  रूप  से  निर्धारित  कर  दी  जायेगी  ।

 अन्दमान  दीप  समूह  के  लिये  शिक्षा  सचिव  के  पद  का  बनाया  जाना

 2516.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या
 शिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 को  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रन्दमान  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  के  aaa  शिक्षा  सचिव

 का  एक  पद  बनाया

 यदि  तो  उस  पद  पर  कार्य  कर  रहे  व्यक्ति  का  नया  पद  वेतनमान  ग्रोवर

 ताएँ  कया  कौर

 उक्त  पद  को  बनाने-पद  के  लिये  चयन  करने  ale  उस  पर  नियुक्ति  करने के
 लिये

 कौन  भ्रमणकारी  सक्ष्म  है  ?

 शिक्षा  ध्रौर  समाज  किनारा  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  :  स्त्री  डी०  पी

 :  नहीं  ।  अन्दमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रयास  में  दिक्षा  सचिव  का  कोई

 पृथक  पद  नहीं  है  ।  वित्त  सचिव  पर  शिक्षा  का  कायें  भार  भी  है  ।

 सनौर  :  प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 वित्तीय  सहायता  के  लिये  दिये  गये  आवेदन  पत्रों  का  गुजरात  में

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  रद  किया  जाना

 2517.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  में  गत  एक  वं  में  वित्तीय  सहायता  के  लिये  दिये  गये  कितने  आ्रावेदन-पत्र

 राष्ट्रीयकृत  बे
 कों

 की  शाखा ग्र ों  द्वारा  इस  ग्रा घार  पर  रद  किये  गये  कि  आवेदक  प्रतिभूति  देने  में

 समय  नहीं  प्रौढ़

 (a)  कितने  श्रीचंदन-पत्र  तीन  महीने  कौर  छः  महीने  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन

 पड़े हुए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  यशावन्तराव  :  कौर  (a).  स्वीकृत  श्रीचंदन-पत्रों  के

 आँकड़े  तबकों  द्वारा  श्रेणीवार  wear  से  नहीं  रखे  जाते  ।  जहां  तक  विचाराधीन  श्रीचंदन-पत्रों  की

 संख्या  सम्बन्ध  है  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 अहमदाबाद  हवाई  ATS  का  पुनर्निर्माण

 2518.  श्री  सो मस चन्द  सोलंकी  :  कया  पर्यटन  कौर  नागर  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अहमदाबाद  के  हवाई  ass  को  पुर्ननिर्माण  करने  का  निशुंभ

 किया

 यदि  तो  इसके  पुर्ननिर्माण  के  लिये  कितनी  मंजूर  की  गई

 कया  सरकार
 ने

 इसे  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ase  का  रूप  देने  का  निर्णय  क्या

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 c aqgdd  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :  (3)

 sit  .  नहीं  चालू  योजना वधि  के  दौरान  अहमदाबाद  विमान  क्षेत्र  पर  हाथ  में

 लिये  जाने  वाले  कुछ  विकास  कार्यों  के  प्राकलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हाँ

 इसकी  श्रावइ्यकता  नहीं  पड़ी  है  !  अहमदाबाद  पहले  ही  बम्बई  के  waits

 विमानों  का  एक  वैकल्पिक  विमान  क्षेत्र है  ।

 रामेश्वरम  द्वीप  को  ठंडापन  के  साथ  सड़क  पुल  जोड़ने  का  प्रस्ताव  .

 2519,  श्री
 भु वारा हन :  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह्  बताने  कि

 करेंगे
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 रामेश्वरम  द्वीप  को  ठंडापन  से  रामेश्वरम्‌  तक  सड़क  का  पुल  द्वारा  जोड़ने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  सर्वेक्षण  feat  गया  सनौर  यदि  हां  तो

 उसको  अनुमानित  लागत  क्या  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  जी  हां

 जी  हॉ

 परियोजना  की  शभ्रनुमानित  लागत  लगभग  532:87  लाख  रुपये  है  ।

 स्त्रियों  atc  लड़कियों  के  अनैतिक  पण्य  का  दमन  अधिनियम  56 म

 संशोधन  ga  हेतु  गठित  श्रष्ययन  समिति  का  प्रतिवेदन

 2520.  श्री  चन्द्र  शेखर  fag:  क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्त्रियों  गौर  लड़कियों  के  अनैतिक  पण्य  का  दमन  1956  में  संशोधन

 mam  हेतु  गठित  अध्ययन  समिति  ने  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  ली  है

 क्या  इस  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  अथवा  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  सभा  पटल  पर  रखी

 कौर

 मुख्य  अधिनियम  की  कमियों  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  का  कब  तक  संशोधन  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  का  विचार  है
 ?

 दिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  एक  एस०  :

 हा ं।

 से  प्रौढ़  लड़कियों  में  afar  पुण्य  दमन  1956  में

 संशोधनਂ
 से  सम्बद्ध  समिति  द्वारा  पेश  की  गई  रिपोर्ट  की  समाज

 कल्याण  विभाग  से  जांच  की

 गई  थी  ।  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  मसौदा  विधेयक  dare  किया  जा  रहा

 है  ।  इस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इंडियन  इन्स्टीटियट  श्राफ  एडवांस्ड  शिमला

 2521.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  क्या  शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 इन्स्टीटिट्यूट  श्राफ  एडवास्डस्टडीजਂ  शिमला  पर  प्रति

 ड  कुल  कितनी  राशि
 व्यय

 की
 जाती  है
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 प्रशासनिक  कौर  झनुसंघान  विभाग  के  कर्मचारियों  को  कुल  संख्या  कितनी

 वह  1970-71  में  कुल  कितने  स्कालरोंਂ  को  दी  गई  कौर  उनके  नाम

 क्या

 किन  विषयों  के  लिये  ये  स्फैलोदिपਂ  प्राप्य

 द्वारा  कितने  प्रकाशन  निकाले  गये  ate

 क्या  के  शासी  निकाय  में  किन्हीं  संसद  सदस्यों  को  भी  स्थान  दिया  गया

 यदि  at,  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  ake  समाज  किनारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  (  श्री  डी०  पी०

 :  संस्थान  पर  वर्ष  1970-71  में  अनुदानों  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  गया  खर्च

 निम्नलिखित  था  :--

 गर  योजना  16°14  लाख  रुपये

 योजनागत  1°50  लाख  रुपये

 भ्रनुसंघान  कमंचारी  प्राध्यापक  गर  तथा  जिन्हें  वर्ष

 1970-71  के  दौरान  वित्तीय  सहायता,प्नाधिक  सहायता  प्रदान  की  गई

 प्रशासनिक  कर्मचारी  को

 अघिकारी  8

 श्रेणी  111  कमंचा  री  42

 श्रेणी  iv  कर्मचारी  68

 थ ्  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल  ०  et  ०465/71]

 दिक्षा वृत्तियां  निम्नलिखित  विषयों  में  उपलब्ध

 (1)  समाज  विज्ञान  तथा  मानव  शास्त्र  ।

 (2)  राजनीति  विज्ञान
 तथा

 विधि  ।

 (3  गणित  ।

 (4)  शिक्षा  तथा  मनोविज्ञान  ।

 (5)  अर्थशास्त्र  हि  ९ लथा
 वाणिज्य  |

 (6)  ऐतिहासिक  विज्ञान  |
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 (7)  सा  gcd  एव  भाषा  विज्ञान  ।

 (7)  तकंशास्त्र  तथा  दन  शास्त्र  और

 (9)  ललित  कला  ।

 श्री  तक  29
 प्रकाशन

 निकाले  जा  चुके  हैं  ।

 नहीं  जी  ।  तथापि  केन्द्रीय  शिक्षा  एवं  समाज  कल्याण  मंत्री  संस्थान  के  शासी  निकाय

 के ग्रघ्यक्ष  हैं  ।

 कम्पनियों  में  सचिवों  को  नियुक्ति  के  नियमों  में  संशोधन

 2522.  श्री  चन्द्र  stat  fag  :  क्या  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  ऐजेन्सी  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिये

 जाने  के  ara  कुछ  कम्पनियों  ने  कम्पनी  सचिव  के  पद  के  लिए  अ्रपने  पुराने  मैनेजिंग  एजेन्टों  या

 पुराने  अधिकारियों  agar  प्राप्त  न  होते  हुए  उच्च  वेतनों  पर  नियुक्त  करके  कानून  की

 अवहेलना  प्रदीप  कर  दी  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  हष्टि  से  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  हेतु
 ग्र  विधि  निर्माण  पर विचार  कर  रही है  जिससे  कि  20  लाख  रुपये  या  इससे  रिक  की  पू  जी

 वाली  कम्पनियों  को  बाध्य  किया  जा  सके  कि  उनके  सचिवालय  विभाग  में  उत्तरदायी  पदों  पर

 अ्निवायं  रूप  से  केवल  agar  प्राप्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  शर

 कम्पनी  कानून को  सरकार  के  संबोधित  सामाजिक  लक्ष्यों के  अनुरूप  कब  तक

 बनाया  जायेगा  ?

 कम्पनी  कायें  मंत्री  रघुनाथ  :  सरकार  के  नोटिस  में  ऐसे  दृष्टान्त  wa

 जहां  sare  अभिकर्त्ता  waar  सचिव  व  उनके  द्वारा  पहले  की  प्रवर्धित

 कम्पनियों  के  परामशंदाता  शादी  नियुक्त  किये  गए  हैं  ।

 (@)  कम्पनी  1956  के  संद्योवनाथं  कुछ  ऐसे  जिससे  कि  कुछ  परिमाण
 की  कम्पनियों के  योग्यता  प्राप्त  सचिव  रखना  वांछनीय  बनाया  जा  सरकर  के

 विचाराधीन  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कम्पनी  अ्रधिनियम  के  सं शोध नार्थ
 nt  सुभाव  अभी  तक  सरकार  के

 घिन हैं  ।

 बढ
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 पब्लिक  कम्पनी  के  निदेशकों  का  पारिश्रमिक  निर्धारित  करने  के

 सम्बन्ध  कानन  कम्बोज  कौ  दाक्तियां

 2523  श्री  चन्द्र  sat  सिंह  :  क्या  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  में  सरकार  ने  श्राप  के  सम्बन्ध  में  जो  सीमा  निर्घारित  की  है  उसके  श्रन्तगत

 *पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनीज  के  निदेशकों  के  पारिश्रमिक  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  ला

 बोले  की  शक्तियों  को  9  1971  को  न्यायालय  के  एक  निर्णय  मनमाना  कौर  रद्द

 पोषित  करार  दे  दिया  गया

 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 हाल  ही  में  निर्धारित  राय  की  सीमा  के  अधिक  बढ़  रहे  कम्पनी  के  निर्देशकों  के

 पारिश्रमिक ों  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  दृष्टिकोण  मामले  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार

 का  क्या  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 कम्पनी  काय  मन्त्री  रघुनाथ  तथा  ऊपर  दोझाव
 शुगर  मिल्स

 लिमिटेड  ने  झपने  दो  प्रबन्ध  निर्देशकों  वित्तिय  वर्ष  के  मध्य  कम्पनी  के  लाभ  3°50

 To  कमीशन  सहित  5,000  प्रति  मास  वेतन  तथा  अन्य  परिलब्धियां  देने  का  संकल्प  किया  था  |

 कम्पनी  विधि  बोड़े  नेਂ  नियुक्ति  तथा  वेतन  का  अनुमोदन  करते  यह  शत  लगाई  वेतनਂ

 तथा  कमीशन  के  प्रत्येक  प्रबन्ध  निर्दशक  का  1,20,000  रुपये  प्रति  वर्ष  से

 अधिक  नहीं  होगा  ।  कम्पनी  ने  प्रतिबन्ध  इस  श्राघार  पर  आपत्ति  उठाई  कि  यह  कम्पनी

 अघिनियम  की  घारा  198  तथा  309  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  एब  प्रंबन्व/पूर्ण  कालिक

 निर्देश  के  शुद्ध  लाभ  का  5  प्र०  दा०  तथा  एक  प्रबन्ध/पुर्णों  कालिक  निर्देशक  से  प्रतीक  होने

 पर  शद्ध  लाभ  के  10  प्र०  दा०  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  की  भ्र नुम ति  है  ।  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  की  प्रभाग  बैच  इस  विवाद  का  समधन  किया  तथा  gear  की  प्रशासनिक

 श्रघिकतम  घारा  198  तथा  309  के  सांविधिक  उपबन्धों  के  प्रतिकूल  होने  कानन  में

 प्रवत्ति्टीन  है  ।  सरकार  ने  इस  फैसले  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  कपिल  करने  का  निर्णय

 किया  एवं  saga  के  प्रमाणपत्र  तथा  ara  रोक  के  लिये  एक  प्रार्थना  पत्न  पहले  ही

 दिया जा  चका  है  ।

 सरकार  कम्पनी  अधिनियम  के  संबंघित  उपबन्धों  के  संशोधन  करने  की

 परीक्षा  कर  रही  है  ।

 कम्पनी  अधिनियम  1956  में  परिवर्तनों  के  लिए  प्रस्ताव

 2524  को  चन्द्र दो खर  सिंह  :  क्या  कम्पनी  कार्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 को  विभिन्न  पक्षों  से

 कई  श्रम्यावेदन
 प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें  बदलती  हुई

 थ
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 (Saka)

 सामाजिक  श्रावक लताओं  की  दृष्टि  से  कम्पनी
 अधिनियम  1956  में  मूलभूत  परिवहन  करने  की

 भांग  की  गई

 यदि  तो  विभिन्न  पक्षों  द्वारा  जिन  परिवर्तनों  माँग  की  गई  है  उनका

 स्वरूप  क्या

 कम्पनी  विधि  में  saan  परिवर्तन  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  काय  वाही  करने

 का विचार  कौर

 यह  परिवहन  प्रशासनिक  अथवा  विधायी  कार्यवाही  द्वारा  कब  तक  किए  जाने  की

 संभावना है  ?

 कम्पनी  wera  मन्त्री  रघुनाथ  :  से  कम्पनी  1956  के

 अनेक  हस्तियों  से  एक  वृहद  संख्या  में  सुभाव  प्राप्त  हुए  है  ।  यह  सुभाव  तथा  अन्य

 समुचित  संशोधन  कभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Hotels  Run  by  Government  in  Delhi  and  Simla

 2525.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Government  run  hotels  in  Delhi  and  Simla  at  present  and
 the  names  thereof;

 (b)  the  hotal  expenditure  incurred  on  the  Maintenance  as  also  on  the  employees

 of
 the  hotels  during  the  last  two  years,  year-wise;  and

 (c)  the  amount  of  earnings  separately  from  these  hotels  during  the  last  two

 years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Sarojini
 Mahishi)  :§(@)  The  India  Tourism  Development  Corporation,  a  Government-owned
 company,  runs  the  following  hotels  in  Delhi  at  present

 1  The  Ashoka

 2.  The  Janpath

 3.  The  Lodhi

 4  The  Ranjit

 No  hotel  is  bi  i  18  run  by  India  Tourism  Development  Corporation  in  Simla,

 (b)  &  (c)  Theexpenditure  incurred  on  the  pay  and  allowances  of  the  emplo-

 given  below

 yees  and  maintence  and  gross  income  from  the  hotels  during  1968-69  and  1969-70  are
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 Maintenance  P  Gross  income ay  &  allowances  of  employees.

 19  8-69  1963-70  1953-69  1969-70  1953-69  1969-70

 (Rs.  in  lakhs)

 Ashoka  561.0  696.0  38-46  59  26  151-20  180-08

 Janpath  1  30  1-66  22°52  21-73  35°79  68-09

 Ranjit  0-65  0-90  8:19  9-20  15-89  52:29

 Lodhi  0°35  0°51  7-20  7:98  15:02  21-64

 a eee

 The  accounts  for  1970-71  have  not  been  finalised  yet.

 जयपुर  का  ay  श्रेणी  के  दहर  के  रूप  में  विरा  स

 2526.  राजमाता  गायत्री  देवी  :  कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जयपुर  को  नबी  श्रेणी  के  दहर  के  रूप  में  विकास  की  योजना  1963-64  से

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इसके  ait  तक  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हैँ  तथा  सरकार  का

 विचार  उसको  कब  तक  क्रियान्वित  करने  का  है  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के  ०  कार  :  तथा  .  सरकार  ने

 दिसम्बर  1963  में  जयपुर  के  पु ने वर्गीकरण  के  cea  पर  विचार  किया  थेमोर  जयपुर  नगर  का

 1  जनवरी  164  से  नगर  के  रूप  में  पु ने वर्गीकरण  किया  था  ।  जयपुर  तथा  अरन्य  शहरों

 एवं  नगरों  के  aa
 वर्णिक  रणण/पुर्नेवर्गीकरण  के  लिये  1971  जनगणना  के  नतीजों  की  प्रतीक्षा

 करनी  होगी  |  जनसंख्या  के  अन्तिम  ७  अभी  ara  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  तमंचा  रियों  का  कार्यभार

 2527.  श्री  मनोरंजन  हाजरा  कपा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  1968-69  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  केवल  075  प्रतिशत

 बृद्धि  हुई

 क्या  इसी  अवधि  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  काम oe  के  कई  गुणा  बढ़  गया

 तौर

 यदि  तो  क्या  यह  स्थिति  अर्धिक  व्यय  न  करने  के  उद्देश्य  से  विमान  कंचा  रियों

 को  अधिक  काम  सौंपने  अथवा  किसी  न्य  कारण  से  उत्पन्न  हुई  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  शरार ०  गरीब  (a)

 कायें  की  कुल  मात्रा  में  घट-बढ़  हुई  है  उसका  यथा थें  भिन्न-भिन्न  विभागों

 में  एक  अवधि  तक  कार्य  की  मात्रा  का  झ्रध्ययन  करके  ही  जा  सकता  है  ।  स्थिति  जैसी  है

 उसको  देखते  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  कार्य-भार  में  एक  बर्ष  की  भ्र वधि  में

 हो  सकने  वाली  घट-बढ़  का  सही  निर्धारण  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 वर्ष  1968-69  में  निम्न  दर  पर  वृद्धि  कई  कारणों  के  सम्मिलित  प्रभाव  का  परि

 शाम  हो  सकती  है  ।  सरशत  सरकार  ढारा  अपने  गये  मितव्ययिता  के  विभिन्‍न  उपायों  के

 कारण  ग्रा  हो  सकता  जैसे  age  श्रेणी  के  oe  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  शौर  ऐसा  111  के

 पदों  पर  भरत्ती  पर  रोक  ।  इन  उपायों  का  उद्देश्य  यह  था  कि  म्रनुत्पादक  प्रशासनिक  व्यय  में  वृद्धि

 को  रोका  जाय  अर  विंमान  कर्मचारियों  का  अ्रघिक  उत्कृष्ट  उपयोग  हो  सके  ।

 मार मु गाद  बन्दरगाह  में  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  की  नियुक्ति

 2528.  श्री  दिनेश  जोरदार  :  क्या  नौवहन  अर  परिवहन  मन्त्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मारमुमाव  गोरा  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  नियुक्त  कर  दिया

 गया  यादि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  हैं

 क  विकास  यूनियन  की क्या  सरकार  को  इस  सम्बंध  में  भारमुगाव  पोट  ट्रस्ट  एण्ड

 att  से  कोई  विरोध-पत्र  मिला  है

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिशत  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  बन्दरगाह  से  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  हटाने  का

 शौर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?.

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर
 परिवहन

 मन्त्री  राज
 जी  at

 wera  पतन  में  पहरा  कौर  निगरानी  कार्य  1  1971  को  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा
 बल  को  आंशिक  ea  से  सौंपा  गया  था  ale  बल  को  चरणों  में

 मारमोगाश्रों
 पतन  में  प्रवेश

 य
 कराया

 पया  है  ।  मारमोगाश्रों  में  तैनात  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  वर्तमान  संख्या  एक  सहायक

 एक  इन्सपैक्टर  दो  सब-इन्सपैक्टर  un  हैड  सिक्योरिटी  rs 115.0  कौर

 फोनोवर  है  ।

 |  (|  मिला  है  । पतन  न्यास  को  एक  विरोध

 शौर  सरकार  पहले  गये  निर्णय  को  संशोधित  करने  में  कोई  औचित्य  नहीं

 समिति  है  ।
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 —  ———

 संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  हाई  स्कूलों  शर  कालेजों  ale  सदल जौ  स्कूलों

 ह  |  के  माध्यम  के  रूप  में  शंकर  जी  का  हटाया  जानां

 2529.  थी  ब्रज राज  fag  कोटा  :  क्या  शिक्षा  ौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  संघ  शासित  क्षेत्रों  के
 विभिन्न  स्कूलों  ate  कालेजों  से  शौर  सेन्ट्रल  स्कूलों  से

 शिक्षा  का  प्रंग्रेजी  माध्यम  हटाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ate

 यदि
 तो  कब  तक  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  किनारा  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपसन्त्री  डी०  पी०

 :  श्र  अपेक्षित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नही ंहै
 ।  यह  सम्बन्धित  faq  शासित

 क्षेत्रों  के  प्रशासनों  से  एकत्र  की  जा  रही  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  यथासम्भव  we  दी  जाएगी  |

 जहां  तक  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  सम्बन्ध  है  दिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  शौर  अंग्रेजी  है  ?

 तदनुसार  विज्ञान  तथा  गीत  विषय
 में  पढ़ाये  जाते  हैं  ।  इन  विषयों  के  शिक्षा  के  माध्यम  के

 रूप  में  केन्द्रीय  स्कूलों  में  ग्रंग्रेजी  को
 समाप्त  करने  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 wea  सें  शिशु  कार्यक्रमों  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रस्तरराष्ट्रीय

 बाल  ग्रा पात  निधि  सहायता

 2530.  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  शा  बताने .  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  भारत  में  शास्त्रों  के  किन्हीं  कार्यक्रमों  क  tau  सयुक्त  राष्ट्र

 राष्ट्रीय  प्राप़्त  निधि  की  कौर  से  कोई  नई  सहायता  दी  गई  ae

 यदि  at,  तो  रानी  मंजूर  की  गई  है  ale  किन  शर्तों  पर  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  म  उपमंत्री  के  एस०  :

 ari

 जेनेवा  में  हुए  संयुक्त  राष्ट्र  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  बाल  aa  कोष  के  कार्यकारी  बोड़  के

 1971  के  सम्मान  ने  परियोजना ग्र ों  और  कार्यक्रमों  के
 हेतु  विभिन्न

 श्रवंधियों  लिए  कुल

 1,01,27,000 डालर  की  नई  सहायता  स्वीकार  की  जिसमें  से  बोड़े  ने  1971/72  के  लिए

 निम्नलिखित
 कायें  क्रमों  के  लिए  60,60,000  डालर  का  आवंटन

 मंजूर  कियां
 aT: —

 अस  etait  डालर
 उतकाााकाकायाकतलवााबायप्वयययाब,रबदा प. अजन फ

 ————
 1  ए  एन०  एंपरर  ——

 Ry |
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 2.  विज्ञान  शिक्षा  काय  क्रम  33,54,000

 के  बच्चों  के

 3  फ्लडਂ  9,40,000

 में  नगर  दूध

 4  भारत  में  पोषाहार  प्रशिक्षण  1,91,400

 भारत  में  चुने  हुए  शहरी  क्षेत्री  में  60,000

 बच्चों  के  लिए  समेकित  सेवाएं  ।

 ह  eo

 eee  SO 60,  60,4000

 सहायता  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  कोष  द्वारा  साज  सामान  कौर  पूर्तियों  के

 रूप  में
 परियोजनाओं  में  सरकार  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  कोष  द्वारा

 ग्रुपस  में  स्वीकार  की  गई  पद्धति  के  मनु  उपयोग  के  लिए  दी  जाती  है  ।

 Realisation  of  Excise  Duty  and  Income  Tax  from  Textiles  Mills  in  Indore

 State  :
 2531.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 (a)  the  number  of  cotton  and  textile  mills  in  Indore  district  (Madbya  Pradesh)
 and  the  names  of  their  Managing  Directors;

 (b)  the  amount  of  excise-duty  realised  by  the  Central  Government  from  the
 said  mills  during  the  last  three  years;

 (c)  the  amount  of  Income-tax  realised  by  the  Central  Government  from  the

 parties  which  are  running  these  mills  during  the  said  period;

 (d)  the  amount  of  Income-tax  and  excise-duty  outstanding  against  them  upto
 December,  1970;

 (e)  Whether  the  accounts  of  the  said  mills  have  been  audited;  and

 (f)  if  so,  the  designation  of  the  senior  officer  who  audited  their  account  and
 When  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K  R.  Ganesh)  :  (a)  There
 are  seven  Cotton  textile  mills  in  Indore  district  of  Madhya  Pradesh  as  listed  below  with  the

 names  of  their  Managing  Directors.
 =

 Names  of  the  Mills  Names  of  the  Managing  Directors

 Hukamchand  Mills  Shri  Manna  LaL  Agarwal

 Kalyanmai  Mills  Sbri  R.  C.  Jall

 Rajkumar  Mills  Shrl  G.  B.  J.  Seth

 K..B.  Mills  Shri  5,  N.  Bhandari

 Indore-Malwa  United  Mills  Shri  K.  G.  Saksaria
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 उत्तर
 ——

 Names  of  the  Mills  Names  of  the  Managing  Directors

 Swadeshi  Cotton  and  Flour
 ~~

 is  being  collected

 Mills,  &  Nand  LaL  Bhandari  and  will  be  laid  on  the  Table

 Mills,  of  the  Sabha.

 (b)  The  amount  of  excise  duty  realised  from  these  mills  during  the  last  three

 years  is  as  follows

 Year  Amount  of  Excise  duty  realised
 1968-69  Rs.  1,86,89,099
 1969-70  Rs.  1,73,11,152
 1970-71  Rs.  1,70,69,863

 (०)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 (d)  The  amount  of  excise  duty  outstanding  against  these  mills  upto  December,
 1970  is  Rs.  2,62,096.  Information  regarding  the  amount  of  Income-tax  outstanding  against
 these  mills  is  being  collected  and  will  be  laid  on  tbe  Table  of  the  Sabha.

 (e)  Yes,  Sir.

 (f)  The  accounts  relating  to  the  production  and  clearance  of  excisable  goods
 as  also  payment  of  Central  excise  duty  by  the  Mills  were  audited  by  the  Accounts  officers
 of  the  Accountant  General,  Madbya  Pradesh  on  the  following  dates:—

 Names  of  the  Mills  Dates

 Hukamchand  Mills  1971

 Kalyanmal  Mills  26.11.1969

 Rajkumar  Mills  16.11-1970

 K.  B,  Mills  25.2.1971

 Nand  Lal  Bhandari  Mills  25°2.1971

 Irdore-Malwa  United  Mills  23.12.1969

 Swadeshi  Cotton  and  Flour  6.11.1970

 Mills

 Departmental  audit  of  the  accounts  relating  to  the  prcducticn  and  clearance  of

 excisable  goods  as
 also  payment  of  Central  Excise  duty  by  these

 RAS  ile MUS:  had  also  been  done

 between  February  to  May,-1971  by  the  Examiner  of  Accounts,  or  Superintendents  of

 Central  Excise,  Inspection  Group.

 तस्करों को  सजा

 2532.  श्री  राजदेव  fag  :  व्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 afac चान क्या  य  मामलों  में  केवल  तस्कर  किया  gat  माल  तो  पकड़  लिया  जाता  है  ate

 तस्करों  को  गिरफ्तार  नहीं  किया  जाता  कौर
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 यदि at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  तस्कर  को  जमानत  का  जिल

 जुर्म  बनाने  site  तस्करी  के  आरोपों  में  पकड़े  गये  व्यक्तियों  को  कठोर  सजा  देने  का  है  ?

 faa  seater  सें  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  जिन  मामलों
 में

 ग्रायात  के  माल  का  मुख्य  कम  होता  उनको  छोड़कर  तस्करों  को  गिरफ्तार |  करने  के  सभी

 उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 तस्कर  व्यापार  से  सम्बन्धित  areal  के  लिये  सीमाशुल्क  ग्र धि नियम  1962  में

 निर्घारित  दण्ड  काफी  कठोर  है  ।  माल  को  जब्त  करने  के  तस्कर-व्यापार  से  सम्बन्धित

 सीमा व्यक्ति  पर  माल  के  मलय  का  गुना  दण्ड  लगाया  सकता  है  ।  इसके  सलावों

 अधिनियम  की  धारा  135  के  ada  इस्तगासे  की  कायें वाही  करके  तस्कर  व्यापार  करने  वाले  को

 दो  साल  की  कंद  की  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  ऐसे  माल  से  सम्बन्धित  अपराधों  के  मामले  में  जिन

 पर  घारा  123
 लागू  होती

 सोने
 waar  हीरों

 कीं  बनी

 प्रसाधन-साम  सँकेनिकल  लाइटर  तथा  उनके  लिए  चकमक

 तथा  संश्लिष्ट  घागा  तथा  धातु  का  पुर्णतया  श्रथवा  मुख्यतया  सं  श्लिष्ट

 at  के  बने  तस्कर -ऑ्रायांत  के  साल  का  भारतीय  मलय  लाख  रुपये  से

 अघिक  हो  पांच  साल  तक  की  कंद  की  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  पांच  साल  की  इस  कैद  के

 ध  के  कारण  तस्कर-व्यापार  के  ऐसे  सभी  मामलों  में  से  अपराध  दण्ड-प्रक्रिया  संहिता  के

 उपबन्धों  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  पहले  ही  ऐसे  हैं  जिनकी  जमानत  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 aa  द्वारा  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  लिया  जाना

 533.  श्री  gato  कता मुतु  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अब  त्री  उद्योगों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  पर  प्रतिवर्ष  13  प्रतिशत  की  दर

 से  व्याज  ले  रहे  और

 क्या  उद्योगों  के
 विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मन्त्री  यदयवस्तराव
 :

 कौर  बेक  दर  के  5  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  6  प्रतिशत  कर  दिये  जाने  पहचान  वाशिज्यिक,बेंकों  ने  भी  ब्याज  की  दरें  फिर

 से  निर्घारित  केर  दीं  ।  इस  समय  बड़े-बड़े  बंक  बड़े  alt  लघू  उद्योगों  को  दिये  जाने

 10  प्रतिशत  से  12 वाले  श्रग्निमों  प्रत्येक  मामले  के  युणावगुणों  को  देखते  क्रमशा

 भ्रू ति शत  तक  श्र  9  प्रतिशत  से  102  प्रतिशत  तक  ब्याज  ले  रहे  हैं  ।  यह  भी  सम्भव  है  कि  कछ

 मामलों  में
 परिस्थितियों

 को  देखते  13  प्रतिशत
 की

 दर
 पर  भी  ब्याज

 लिया
 गया  हो  ।

 अधिकांश  मामलों  में  ब्याज  की  दरों  में  वृद्धि  केवल  मामूली  है  alt  उद्योगों के के  कुल  व्यय

 विशेष  azT
 है es iad i]  Wel  है

 कि  उसका  उद्योग  के की  तुलना  में  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  का  धनुवात
 ऐसा  . कोई

 छि

 |  है विकास  पर  कोई  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा
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 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भर्ती

 2535.  श्री  चिन्तामणि  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इस  श्राद्य के  अनुदेश  दिये  थे

 कि  500  रुपये  तक  मूल  वेतन  बाले  पदों  की  भर्ती  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  जानी

 क्या  यह  भ्रनुदेश  उड़ीसा  में  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  wk

 wea  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  तथा  संस्थानों  में  लागू  किया  जा  रहा

 क्या  इसी  प्रकार  के  अनुदेश  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  सुना बड़ा  को  दिये  गये

 अर

 यदि  नहीं  ,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार

 के  सभी  औद्योगिक  प्रौढ़  वारि  ज्यदा  उपक्रमों  के  नाम  इस  श्रामण्य  के  प्रदेश  जारी  किये  हैं  कि

 जिन  पदों  का  मासिक  वेतन  500  रुपये  से  अधिक  न  उन  सभी  पदों  की  भर्ती  स्थानीय  रोजगार

 कार्यालय  के  माध्यम  से  को  जाय  श्रौर  wea  स्रोतों  का  सहारा  केवल  उसी  हालत  में  लिया  जाए

 जबकि  सम्बद्ध  रोजगार
 कार्यालय  ग्रीन

 यता  का  दे  दें  ।

 उपयुक्त  अनुदेश  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  ak  उपक्रमों  पर

 ही  लागु  होते  इनमें  वे  उपक्रम  भी  शामिल  हैं  उड़ीसा  में  स्थित  इसी  तरह  के  अन्य

 ager  भी  दिये  गये  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  ale  प्रतिष्ठानों  में  संघ  लोक  सेवा

 झ्रायोग  के  माध्यम  से  भरे  जाने  वाले  पदों  को  छोड़कर  तन्य  सभी  पदों  की  भर्ती  करने  के  लिए

 स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  राष्ट्रीयकृत  नकबजनों  का

 सम्बन्ध  वे  नियीजनालय  की  श्रनिवायं  श्रवितियम  1959  में  निर्दिष्ट

 व्यवस्था  के  रखने  रिक्त  पद  रोजगार  कार्यालय  को  श्रघिसूचित  करते  हैं  कौर  रोजगार

 कार्यालय  भेजे  गए  उम्मीदवारों  के  मामले  में  सम्यक  रूप  से  विचार  करते  हैं  ।

 हां
 ।

 ag  प्रत  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 तस्करों  पर  मुकदमें  चलाया  जाना

 2536.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 थी  नुग्घल्ली  बिडप्पा
 :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  वर्ष  1969-70  में  कितने  तस्करों  को  पकड़ा  कौर

 इसी  ag  में  उनमें  से  कितने  तस्करों  को  किया  गया  ate  कितने  तस्करों  पर

 मुकदमा  चलाया  गया  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के८  आर  :  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्र ौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बाल  श्रीराम  के  सम्बन्ध  में  ब्यूरो  श्राफ  करेक्शनल

 सर्विसेज  द्वारा  किया  गया  विश्लेषण

 2537.  श्री  भान  सिह  भौरा  :

 श्री  रोबिन  सेन  :

 क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्युरो  श्राफ  करेक्शनल  सर्विसेजਂ  द्वारा  अपराघ  सनौर  सजा  के  बारे  में

 किये  गये  विश्लेषण  से  पता  चला  है  कि  कारावास  में  हर  पांचवा  व्यक्ति  21  वर्ष  से  कम  वायु

 का

 देश  में  बाल  area  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  atk

 उक्त  समस्या  को  grat  के  लिये  सरकार  का  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का

 विचार है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  के०  एस०  :

 सुधार
 सेवायों  के  केन्द्रीय  ब्यूरो  के  पास  1961  से  1965  तक  की  कालावधि  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध

 आंकड़ों  से  पता  चला  है  कि  कारावास  की  सजा  पाने  वाले  21  वर्ष  से  कम  वायु  के  व्यक्तियों  की

 संख्या  1961  में  17'1%  तथा  1962  में  188%  थी  ।  ag  प्रति दा तता  1965 में  घटकर

 17°6% हो  गई थी  ।

 श्रीराम  att  भ्रष्टाचार  के  हेतु  विज्ञान  के  श्रन्तगंत  विभिन्न  बातें  oat हैं  ।  तो

 मुख्य
 बातें  झ्राबादी  में  तेजी  से  हो  रहा  नगरीकरण  तथा  व्यापक  बेरोजगारी  प्रतीत

 होती है  ।

 सामाजिक  रक्षा  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  पर  है  ।  तो  भी  समाज  कल्याण  विभाग

 बाल  अपराधियों  की  परिवीक्षा  अघिनियम  श्र  होस्टेल  स्कूल  अधिनियम  को

 नियमित  उन्हें  लागू  करने  रोक  उनके  अधीन  सेवायों  को  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से

 भ्रनुरोध  करता  रहा  है  ।  यह  विभाग  किशोर  श्रपचार  को  रोकने  के  हेतु  बच्चों  के  लिए  किनारा

 dart  को  शुरू  करने  शौर  इन्हें  बढ़ावा  देने  के  लिए  भी  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करता

 रहा  है  ।
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 18  जुन  1971  लिखित  उत्तर

 Appointment  of  Lower  Division  Clerks  in  Income  Tax  Department,  Patna

 2538.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  prior  to  1964,  knowledge  of  typing  was  compulsory  for  appointment
 to  the  posts  of  Lower  Division  Clerks  in  the  Income-Tax  Department  at  Patna;

 (b)  Whether  Government  had  withdrawn  this  condition  in  1964;

 (c)  Whether  appointments  to  these  posts  were  made  on  this  basis  during  the

 years  1966  and  1968;

 (0)  If  so,  the  justification  for  reintroducting  the  said  condition  in  regard  to

 appointment  during  1971;  and

 (5)  Whethér  some  capable  candidates  were  dropped  on  this  basis  in  the  Ineame

 Tas  Department  at  Patna  and  if  so,  their  number
 9

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  Government  amended  the  instructions  in  Home  Ministry’s  Memo  No.

 (0),  dated  13  th  July,  1964  to  the  effect  that  though  it  is  considered  essential

 that  Lower  Division  Clerks  should  possess  typing  qualification,  it  has  now  been  decided

 that  in  future  for  entering  into  service  under  the  Governrrent  of  India,  possession  of  typing

 qualification  need  not  be  insisted  upon  in  the  case  of  Lower  Division  Clerks,  but  the

 persons  80  appointed  will  neither  be  eligible  to  draw  increments  in  the  pay  scale  ror  will

 they  be  entitled  to  confirmation  in  the  grade  till  they  acquire  the  prescribed  speed  of

 30  w.  0.  m.  in  typing.

 (c)  Yes,  Sir.  Appointments  in  1966  and  1968  were  made  on  the  basis  of  the  Home

 Mihistry’s  O.  M.  referred  to  in  Part  (b),

 (d)  Thecondition  of  qualification  in  typing  has  not  been  ce-introduced  with

 reference  to  appointment  during  1971.  However,  those  who  qualified  in  typing  were

 preferred  to  those  who  did  not  qualify  in  typing  and  the  latter  have  been  kept  in  the  wait-

 ing  list  for  future  appointments.

 {e)  A  few  candidates  who  failed  in  the  typing  test  have  not  yet  been  appointed

 This  was  because  the  Commissioner  misinterpreted  the  instructions,  Those  Candidates  will

 be  absorbed  against  future  vacancies.

 The  number  is  six.

 जामियांमिलियां  विश्वविद्यालय  श्रांगण  में  दु्घटभाओओं

 में  मर  व्यक्ति

 2539.  श्री  चल  सिह : क्या क्या  नौवहन  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  गरीब  व्यक्ति  जामियां  मिलिया  विश्वविद्यालय  नयी  दिल्लो  के  प्रांगण

 a



 Written  Answers  June  18,  1971

 मेसर्स  नियमतुल्ला  एण्ड  परमजीत  सिंह  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  पत्थर  खानों  की  ट्रकों  की  zat

 टनों  के  कारण  मर

 यदि  तो  गत  तीनਂ  वर्षो  में  ऐसी
 ह

 ं  के  कारण  कितने  व्यक्ति

 मरे

 ऐसी  दु्ंटनाशओं  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 क्या  मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  कोई  मुग् राव जा  दिया  गया  है  कौर  यदि  नहीं

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय
 कार्य

 तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज
 :

 दिल्ली

 प्रशासन  के  agave  ज-मियां-मिलिया  विश्वविद्यालय  प्रांगरी में
 गत

 तीन  वर्षों  (1968-69,

 1969-70  कौर  1970-71)  में  कोई  घातक  दुर्घटना  नहीं  हुई  ।  खोखला  जो  एक  पहुंच

 मार्ग  है  ate  उस  प्रांगण  की  मुख्य  सड़क  पर  उपरोक्त  समय  से  चार  घातक  दुर्घटनायें  हुई  ।

 परन्तु  dad  नियामतुल्ला  प्रेमजीत  fae  एण्ड  जमना  aes  सप्लाई  खोखला

 इनमें  से  किसी  भी  दुर्घटनायें  में  ग्रन्तग्रस्त  नहीं  है  ।

 भाग  में  उल्लिखित  दुबंटनाओओं  में  चार  आदमी  मारे  गये  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  दिल्‍ली  न  विद्यालय  पहुंचने  तथा  वहां

 से  रवानगी  के  समय  विद्यालय  के  बच्चों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  खोखला  सड़क  पर

 700  बजे  कल  से  8:30  से  काल  तक  1308  सांयकाल से  2°30  सांय

 काल  तक  भारी  परिवहन  गाड़ियों  की  यातायात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया है  ate  फिर  सारी

 खोखला  सड़क  पर  सभी  प्रकार  की  मोटर  गाड़ियों  लिए  सामान्य  गति  सीमा  40  कि०  मी
 ०

 तथा  अधिक  की  तुलना  में  30  fo  मी ०  की  गति  पर  गति  सीमा  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है

 अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 हीरा  बीनकारी  सेवा  श्रीराम  करना

 2540.  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  विशिष्ट  हीरा  बेक़रारी  सेवा  प्रारम्भ  करने

 का

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 fae  west  (aft  यशवन्तराव  :  हीरे  के  व्यापार  के  लिए  वर्तमान  बैकिंग
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 28  1893  लिखित  उत्तर

 घाटों  में  सुधार  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 जिलों  में  माग दर् शो  gat  का  खोला  जाना

 2541,  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  देवा  के  प्रत्येक

 जिले  में  एक  मसागंदर्शी  बेक  के  खोले  जाने  के  लिये  agate  दे  दी

 क्या  बिहार  के  दरभंगा  जिले  में  इस  प्रकार  का  ए  बेक  चाल

 उक्त  बंक  से  किसान  किस  सीमा  तक  लाभान्वित  हुए

 क्या  सरकार  का  उपप्रभाग  स्तर  पर  भी  इसकी  शाखाएं  खौलने  का

 विचार  कौर

 यदि  तो  इस  विचार  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 वित्त  सन्तरी  यदावन्तराव  :
 1969  में  बनायी  गयी

 बंक  नेतृत्व  योजना  के  अर्न्तगत  भारतीय  संघ  के  लगभग  सभी  जिनमें  बिहार  का  दरभंगा

 जिला  भी  शामिल  विमान  एक  या  दो  बड़े  बैंकों  सरकारी  क्षेत्र  के  को  सौंप

 दिये  गये  हैं  जिन  पर  प्रत्येक  जिले  में  बेकिंग  कार्यों  की  गति  में  वृद्धि  करने  की  मुख्य  जिम्मेदारी

 होती  है  ।

 नेता  बंक  का  एक  प्रमुख  काय  सम्बन्धित  जिले  में  सर्वेक्षण  करना  alt  ऋण-सुविधा

 awa  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  तथा  सहित  wa  तक  उपेक्षित  रहे  क्षेत्रों  को  ऋण

 उपलब्ध  कराने
 के

 लिए  योजनाएं  बनाना  है  ।

 अभी  यह  म्रचुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  किसी  विशेष  जिले  में  कृषकों  को  बंक  नेतृत्व

 योजना  से  किस  सीमा  तक  लाभ  पहुंचो ंहै
 ।  नेता  बैंक  का  पहला  काय  उन  विकास  केन्द्र

 का  पता  लगाना  होता है  जिनको  बक  सुविचारों  की  तुरन्त  श्रावस्यकता  ताकि  ऐसे  सभी

 केन्द्रों  में  हांकने  कार्यालय  खोलने  की  श्रायोजनाएਂ  तैयार  की  जा  सकें  faa
 के

 भ्रान्त  रिक

 भाग  में  बलों  की  शाखाएं  खुल  जाने  से  कृषि  ate  न्य  क्षेत्रों  को  सहायता  प्राप्त  होने

 लगेगी  ।

 दरभंगा  जिले  का  नेता  सन्दल  बेक  श्राफ  इण्डिया है  ।  1969  में  दरभंगा  में

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  17  कार्यालय  अब  वहां  वाणिज्यिक  बैंकों  के  24  कार्यालय  हैं  जिनमें  से  8

 नेता  ब्रेक  के  हैं  ।  वाणिज्यिक  sat  द्वारा  1971  में  1  र  कार्यालय  खोलने  का  विचार  जिनमें

 से  4  नेता  बेक  द्वारा  खोले  जायेंगे  ।

 उप-प्रभागस्तर as  घर  ACE  aml ना
 os  सेसा  ह  Bell

 के  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  परन्तु  नेता
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 Jyaistha  28,

 1893  (Saka)
 क  अ

 बलों  से  यह  उपेक्षा  की  जाती  है  कि  ara  जिलों  में  savage  प्रतिनिधित्व  ताकि  वे  अपनी

 जिम्मेदारी  समुचित  रूप  से  निभा  सकें
 ।

 Housing  Loan  Facilities  by  L.  I.  C.

 2542,  Shri  Bharat  Singh  Chauhan:  will  the  Minister  of  Finance  be  pleaszd
 to  state  ;

 (a)  Whether  the  Life  Insurance  Corporation  has  decided  to  provide  housing
 loan  facilities  at  each  of  its  480  centres;  and

 (9)  if  so,  the  prcgress  mace  so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  St:.te  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  Ganesh)  :  (a)  &  (b).

 Yes,  Sir,  The  LIC’s  Scheme  and  Your  Homeਂ  Scheme  which

 provide  loan  fingnce  for  housing  are  in  operation  at  all  places  where  it  has  either a

 Branch  office  of  a  Sub-office.  They  are  also  in  operation  at  a  few  other  selected  Centres

 where  the  LIC  does  not  have  any  office.  The  total  number  of  Centres  where  the  Schemes
 are  in  operation  is  423,

 स्कूल  तथा  कालेजों  में  सेमेस्टर  cua

 2543.  श्री  ato  के०  दास  चौधरी  :  क्या  शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कपा
 हैं

 जिन्होंने  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  सेमेस्टर  प्रणाली

 सपनो  लीं

 क्या  इन  राज्यों  ने  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  सेमेस्टर  प्रणाली  ग्र पना ने  से  पूर्व
 केन्द्र

 य

 सरकार  से  परा मरदो  किया  कौर

 यदि  at  तो  इस  प्रणाली  को  छपवाने  के  लिए  इन  राज्यों  ने  क्या  कारण  बताये  हैं  ?

 शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  सांस्कृति  विभाग  मों  उपमस्त्री  डी०  पी०

 :  से  स्कूल  तथा  कालेजों  में  सेमेस्टर  वार्षिक  प्रणाली  को  आरम्भ  करने  क

 निर्णय  सम्बन्धित  माध्यमिक  दिक्षा  मण्डल/विद्वविद्यालयों  को  सामान्य  में  ate  वे  भारत

 कार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  aah  से  guage  करें  श्रथवा  न  करें  ।  उपलब्ध  सूचना  के

 mat  पर  उन  विद्वविद्यालयों/संस्थानों  के  जिन्होंने  सेमेस्टर  (अ्रघ॑वाधिक ) /ल्रँ  मासिक  प्रणाली

 प्रारम्भ  कर  दी  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 एल  ०  ठी  ०  466/71]

 विश्व  बेक  तथा  श्रत्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  प्राप्त  हुए  ऋप

 2545.  श्री  नघुत्ली  शिवप्पा  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  विवाद  frat  बेक  तथा  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  ऋणों
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 के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  कौर

 ऋणों  की  अ्रदायगी  के  समान  में  ब्याज  सम्बन्धी  तथा  अन्य  दूसरी  केशव  क्या  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  यद्यावन्त्तराव  :  we  .  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  रों  रखा  गया  देखिये  रखया  एल०  Eto  467/71]

 U.  | शि  Grants  To  Universities  in  Bihar

 2546.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Education  and  Sccial

 Welfare  be  pleased  to  state  ;

 (8)  Whether  in  1970-71  the  University  Grants  Commission  had  given  any  grants
 to  the  Universities  functioning  in  Bihar  State,  if  so,  the  amount  thereof;

 (b)  Whether  the  Universities  have  utilised  the  full  amount  given  to  them;
 and

 (c)  ल  not,  the  extent  of  shortfall  and  the  reasens  for  not  utilising  the  full

 amount  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Educatiog  And  Social  welfare  And  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :  (a)  A  statement  showing  grants  paid  to  Univer-

 sities  in  Bihar  State  during  1@/0-7!  by  the  University  Grants  Commission  is  attached.

 (0) &  (c)  The  position  about  full  utilization  of  grants  as  also  the  extent  of

 shortfalls,  if  any  would  be  khown  of  receipt  of  the  report  on  the  Progress  of  expenditure-

 by  3151  August  1971  by  whic  time  the  statements  of  unspent  balances  are  required  to  be

 submitted  by  the  Universities.

 कक

 Statement  Rs.

 Indian  School  of  Mfines,  Dhanbad  1,19,296

 2.  Bhagalpuc  University  4, 14,189

 3.  Bihat  University  11,13,667

 K.  Darbhanga  Sanskrit

 Vishwavidalaya  15,304

 5.  Magadh  University  9,55,478

 6.  Patna  University  22,51,898

 7.  Ranchi  University  08,263

 गुजरात  के  तटवर्ती  राज पथों  का  सोच  में
 घूरा  होना

 2547,  श्री  पी०  एम०  मेहता  :  क्या  नौवहन  ale  फरिंचहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 गुजरात  के  तटवर्ती .  रां जप थों  का  बीच  में  स्रघूरा  होने  का  विवरण  क्या  कौर

 इस  भ्र धू रे  भाग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 Written
 Answors

 sume  18,
 1971

 संसदीय  काष  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  कौर  -

 माननीय  सदस्य  बड़ौदा  कस्वे-भावनगर-वैरवाल-पोरबन्दर-प्रोखा  मलिया  मागं  के

 साथ  विकास  के  लिए  गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  तटीय  जो  बड़ौदा  को  सलिया

 से  जोड़ता  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  ae  राज्य  की  सड़क  है  तथा  गुजरात  सरकार  इसके

 विकास  के  लिए  सम्बन्धित  है  ।  कुछ  समय  पुर्व  उनसे  प्राप्त  हुई  सूचना  के

 रोक्त  तटीय  राजमागं  पर  निम्नलिखित  लुप्त  सड़क  खण्ड  है

 (1)  उमेरा-घुरन  25  मील

 (2)  पोरबन्दर  कुरंगा  44  मील

 50  मील (3)  घोल-मलिया

 2,  बड़ौदा  से
 मलिया  तक  सकल  लम्बाई  में  35

 लुप्त
 या  कमजोर  पुलों  की  सूचना

 मिली  att

 3.  1971  में  इस  सड़क  पर  हाथ  में  लिये  जा  रहे  निम्नलिखित  कार्यों  के  लिए

 भारत
 सरकार

 ने  राज्य  सरकार  को  100  प्रतिशत  ऋण  देने  की  सम्मति  दी  थी  ।

 काय  का  नाम  लम्बाई  मीलों  में  या  लागत

 पों
 की  संख्या

 25  50.00 1.  घुरन-उमेरा

 23  50,00 2.  मनमानी-कुरंगी

 पोरबन्दर  अनोखा  खंड

 1.  भोगात  के  पार  पुल  ग
 2.  नवादा ना  के  पार  पुल  |

 3.  खारी  के  पार  पुलਂ

 4.  कालीपार  के  पार  पुल

 5.  तेवर  क्रीक  पर  का जवे  7  पुल  43.00

 के  स्थान  पर  पुल
 6.  के  पार

 7.  किन नूरी  के  पार  पुल

 कुल  143-00

 इसके  बड़ौदा-भावनगर  खंड  के  भाग
 बिलकारी

 22  का

 विकास  राज्य  की  केन्द्रीय  सड़क  निधि  नियतन  लेखों  में  से  पहले  ही  प्रगति  पर
 है
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 उत्तर 28  1893

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  की  भील  जाति  को  अनुसूचित  जनजाति

 के  रूप मों
 म  |

 2548.  श्री  पी०  एस०  सेहता
 :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 कया  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  की  afm  अनुसूचित  जनजाति  नहीं

 माना  जाता

 कया  गुजरात  के  कुछ  भागों  के  भील  जाति  को  अनुसूचित  जनजाति  माना  जाता  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 क्या  गुजरात  के  बहुत  से  संगठनों  ने  सरकार  को  श्रभ्यावेदेन  दिया  है  कि  उक्त

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  की  भील  जाति  को  अनुसूचित  जनजाति  सभा  भ्र ौर

 यदि  at,  तो  उसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में
 उप मन्त्री

 के०  एस०  :

 तथा  .  राजकोट  क्षेत्र  को  छोड़कर  गुजरात  राज्य  में  भील  जाति  एक  अनुसूचित  जाति  है  ।  इस

 अख़्तर  का  कारण  यह  है  कि  विमान  गुजरातन  राज्य  में  वे  क्षेत्र  शामिल  हैं  जो  राज्यों  के  पुनर्गठन

 से  पुर्व  wat  राज्यों  के  भोग  थे  ।  अनुसूचित  जातियाँ  भ्र ौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  सूचियाँ

 1956,  जिसे  पुनर्गठन  के  बाद  जारी  किया  गया  सूचियों  में  संशोधन  नहीं

 किया  गया  था  केवल  राज्य  पुनर्गठन  द्वारा  क्षेत्रीय  परिवर्तनों  के  आघार  पर  उनमें  area  किया

 गया था  ॥

 उस  विधेयक  में  जिसे  सरकार  ने  पिछली  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  किया  भील

 जाति  को  सारे  गुजरात  रो  में  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  दिखाया  गया  है  ।

 कोचीन  विश्वविघालय  को  स्थापना

 2549.  श्री  व्यालार  रचि  व्या  शिक्षा  ate  समाज  sem  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें

 क्या  केरल  में  कोचीन  विश्वविद्यालय  के  नाम
 से

 feet  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 की  जा  रही

 क्या  केरल  सरकार  अथवा  केरल  विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  ग्रा योग

 से  कोचीन  विश्वविद्यालय
 के  लिए  किसी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  कौर

 (7)  यदि  रती  सहायता  के  रूप  में  मांगी  गई  धन  राशि  कितनी  है  ?
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 Written  Answers
 Sysistha  ms  a

 (Saka)
 ed

 शिक्षा  शौर  समान  कारण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  A  उप मन्त्री  ही०  पी०

 :
 जी  हां

 |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  कोची  विश्वविद्यालय  को  वित्तीय  सहजता

 देने  के  लिए  ग्रौपचारिकं  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ्र  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 विश्व  युवक  केन्द्र  नई  दिल्‍ली  को  स्रह्ायता  तथा  अनुदान

 2550,  श्री  सी ०  Fo  चन्द्प्पन  :  क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  सरकार  ने  fara  युवक  केन्द्र  नई  दिल्‍ली  को  किस  प्रकार  की  सहायता  तथा  अनुदान
 दिये

 इन  केन्द्रों  को  विदेशों  से  तथा  अन्य  दूसरे  किन  सूत्रों  से  कितनी  सहायता  प्राप्त  at

 रही  कौर

 कया  इस  केन्द्र  के  ट्रस्टी  बो  में  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधि  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  सें  उप सन् त्री  के०  एस०  :

 (I)  श्न्तर्राष्ट्रीय  यह  तथा  छात्रावास  सवन  निर्माण  के  हेतु  2,149  एकड़  के  माप  का  एक  भुक्खड़

 रियायती  दर  पर  दिया  गधा  था  ।

 (11)
 छात्रावास  मांग  के  निर्माण  हेतु  अनुदान  दिया  गया  था  ।

 (LL र
 छात्र  युवकों  के  लिये  एक  वर्कशाप  के  संचालन  हेतु  23,000/-  रु०  का  अनुदान

 दिया  गया  art

 केन्द्र  समय  समय  पर  विदेश  से  भी  सहायत  प्राप्त  करता  है  ।  वर्ष  1971  के  दौरान

 ea at  निम्नलिखित  सहायता  sta  होने  की  संभावना  है

 (I)  यूनेस्को  से  :  एशियाई  युवक  उपस्थापन  केन्द्र  तथा  अनुदान  कार्य  के  लिए  11,946

 रुपये  ।

 (11)  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  संस्थान  बोन  कार्य  उपकरण  तथा

 चर  कौर  कार्यक्रम  परामदंदता  की  सेवाओं  के  रूप  में  भी  ।

 जी  सहीं  ।

 विश्व  युवक  नई  दिल्‍ली  ara  ara  की  गई  सहायता

 2551.  श्री
 सी

 ०  के०  चन्द्रभान
 :  कया  दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्री  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 04



 18  1971  लिखित  उत्तर

 क्या  विश्वयुद्ध  नई  दिल्ली  को  ata  में  एमेच्योर  फाउन्डेशन  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सहायत  सहयोग  संस्था  के  माध्यम  से  कोई  धन  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 यदि  तो  सहायता  के  रूप  में  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ate

 सहायता  की  दात  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  के ०  एस०  रामा स्व  :

 से  .  विश्व  युवक  केन्द्र  के  प्राधिकारियों  ने  सरकार  को  यह  सूचित  feat  है  कि  केन्द्र

 राष्ट्रीय  सहयोग  बोन  से  सहायता  प्राप्त  कर  रहा  zt

 1967-70  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  ने  उपस्कर  खरीदने  के  लिए  रु०  1,66,840°33,  प्रशिक्षण

 कार्य  क्रमों
 के  आयोजन  के  लिए  रु०  5,83,071'96  रु०  कौर  पुस्तकालय  के  लिये  पुस्तकें  तथा

 कायें  खरीदने  के  लिये  1,59,426-88  प्राप्त  किए  हैं  ।

 इसके  सिवाय  कोई  ग्न्य  शर्तें  नहीं  हैं  कि  राशि  का  व्यय  उन्हीं  मदों  पर  किया  जाना

 चाहिए
 जिनके  लिए  प्रनुदान  दिए  गए  हैं  ate  लेखों  को  परीक्षा  पंजीकृत  सनदों  लेखपाल  द्वारा  को

 जानी  चाहिए  ।

 विष्  युवक  केन्द्र  का  टूटो  als

 2552.  श्री  सी०  के  चन्द्रभान  :  क्या  शिक्षा  कौर  wae  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विश्वयुवक  नई  दिल्ली  ट्ष्ठो ी  बोड़े  के  वर्तमान  अध्यक्ष  का  नाम  क्या

 शौर

 क्या  श्री  मोरारजी  देसाई  के  ga  श्री  कान्ति  देसाई  कभी  ट्रष्टो  बोर्ड  के  सदस्य

 थ े?

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  मों  उप मन्त्री  रि०  एस०  :

 शौर  विश्व  युवक  केन्द्र  के  प्राधिकारियों  ने  सरकार  को  सूचित  किया  कि  geet  we

 के  वर्तमान  were  श्री  मोरारजी  देसाई  ake  श्री  कांति  देसाई  इस  थोडा  के  सदस्य  कभी  भी

 नहीं  रहे  हैं

 भारतीय  प्‌  जी  निवेश  केन्द्र  को  प्राप्त  हुए  जानकारी  माँगने  वाले

 पत्र  शौर  आवेदन  पत्र

 2553.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  पूजी  निवेश  केन्द्र  नई  को  प्राप्त  हुए  जानकारी

 मांगने  वाले  पत्रों  श्र  आवेदन  पत्रों  की
 संख्या

 ale  उनका  ब्यौरा  क्या  कौर

 उनमें  से  कितने  थ्रावेदन-पत्न  सरकार  द्वारा  मंजूर  किये  गये  हैं शरीर  उनका  ब्यौरा

 क्या है  ?
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 वित्त  मन्त्री  यश वस्त राव  :  भारतीय  निवेश  केन्द्र  समुद्र पारी य

 कार्यालयों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  विदेशी  भ्र ौर  भारतीय  उद्यमकर्ताशं

 न्य  जानकारी  शौर  विशिष्ट  प्रस्तावों  से  सम्बद्ध  जानकारी  के  लिए  जो  पुछताछ  sa  प्राप्त  हुए  उनकी

 संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 1219 1968-69

 1969-70  1643

 1970-71  2859

 केन्द्र  कोई  श्रावित-पत्न  प्राप्त  नहीं  करता  |

 ae  ae  ere
 ब्यौरा  नीचे  दिया fan विदेशी  fate  से  सम्बद्ध  ऐसे  प्रस्तावों  क  गया  जिनसे

 केन्द्र  सक्रिय  रूप  से  सम्बद्ध  था  शौर  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  सरकारी  अनुमोदन  प्राप्त

 हो  गया  था

 रुपयों

 प्रीत  ने  ची  कल  निविदा व  क  qed  ह  ह  विदाई  आदान

 संख्या

 1968-69  16  416'0  188°7

 1969-70  10  730१0  98°0

 1970-71  29  9266°7  1018-2

 इम्फाल  के  तुलिहिल  हवाई  wei  पर  सुविधाएं  का  अभाव

 2554.  श्री  एन०  टोम्बा  सिह  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  as  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इम्फाल  के  तुलिहल  हवाई  ase
 पर  as  वाले  यात्रियों  के  लिए  अत्यावश्यक  सुविध:यें  भी  उपलब्ध  नहीं  थ्रोट

 ays यदि  तो  कई  वर्षों  से  चली  ग्रा  रही  इन  शिकायतों  कजे  a  र  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 wien  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी
 :

 जी  at i

 तुली हाल  हवाई  ase  पर  यात्नी  विश्वामित्र  के  विस्तार  के  प्रस्तावों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सफीपुर  में  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  इन्दर  स्कूल  के  मदर

 का  बतन  मान

 2555,  श्री  एन०  zeal  सिंह  :
 क्या  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 a

 क्या  सरकार  मनीपुर  सरकार  द्वारा  चलाये  जा  रहे  प्रारम्भिक  स्कूलों  की  स्कूल

 मदर्स  के  ada  निश्चित  वेतन  के  संस्थान  पर  वेतनमान  लागू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  मदर्स  में  बहुत  दिनों  से  चले  जरा  रहे  saws  की

 जानकारी  कौर

 नया  वेतनमान  कब  तक  लागू  होने  सम्भावना  है  ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  से  (a).  अपेक्षित  सूचना  मणिपुर  प्रशासन  से  एकत्र  की  रही  है
 कौर  यथा

 शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मणिपुर  में  पये टन  का  विकास

 2556.  श्री  एन ०  टोम्बी  सिंह  :  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  सरकार  ने  मनीपुर  को  ate  प्रतिनिधिक  पेंट  आकर्षित  करने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  भ्र ौर

 मनीपुर  में  पर्यटक  केन्द्रों  के  विकास  पर्यटक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  घन  राशि  व्यय  करने  का  विचार  है  ?

 पेंशन  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 चौथी  योजना  के  दौरान  और  प्रचलित  पर्यटकों  को  श्रावित  करने  के  लिये  मणिपुर  सरकार

 हाथ  में  ली  जाने  वाली  स्कीमों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 योजना  अ्रायोग  ने  राज्यीय  योजना  में  पर्यटन  स्कीमों  के  लिए  2'35  लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  का  भ्रनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 वितरण

 चौथी  योजना  के  दौरान  मणिपुर  सरकार  द्वारा  हाथ  सें  ली

 जाने  वाली  पर्यटन  स्कीमें

 1.  सेना  में  रास  मण्डल  का  ania  |

 2.  बथान  में  एक  पेंट  गृह  का  निर्माण  ।

 arfaar 3.  लोकटक  में  सनो  LISA  at  की  व्यवस्था  |

 4.  सेन्ड्रा  तथा  फन बाला  पर्यटक  गृहों  का  सुधार  ।
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 5.  इम्फाल  में  एक  agen  गृह  का  निर्माण  ।

 6.  चाकपिकारंग  फिशिंग  लौज  का  पुननिर्माण  ।

 7.  पर्यटन  प्रचार  |

 8.  कर्मचारी-वर्ग  |

 मणिपुर  में  उड़ाक
 refer
 AQT  राशियों  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 2557.  श्री  एन०  टोम्बा  सिह  :  कया  पर्यटन  अर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मनीपुर  के  नागर  विमान  उड़ाकू  प्रशिक्षणार्थियों  ने  मणिपुर  सरकार  से  छात्रਂ

 बतियां  देने  को  कहा

 यदि  तो  ऐसे  कितने  प्रशिक्षणार्थियों  को  छाक्रबृतियां  मिल  गयी  हैं
 ate  कितनों

 को  मिलने  की  संभावना  wiz

 ऐसी  छात्रवृतियां  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कोई  नियम  बनाये  हैं  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  सरोजिनी  :  कौर

 हां  ।  केवल  एक  प्रशिक्षणार्थी  ने  मणिपुर  सरकार  से  अपना  पाठ्यक्रम  पुरा  करने  के  लिये  आधिक

 सहायता  मांगी  थी  ।  उसे  5000/-  रुपये  छात्रवृति  के  रूप  में  दिये  गये  हैं  ।

 हां  ।  महिदपुर  सरकार  ने  उड़ान-छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के  लिये  नियम  बनाये

 हैं  जिनका  भारत  सरकार  ने  भ्रनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 मणिपुर  में  दिक्षा  के  प्रशासकीय  ढांचे  में  सुधार  करना

 2558.  श्री  एन०  टोम्बा  fag  :  कया  शिक्षा  सौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 मणिपुर  को  पांच  जिलों  में  बांटे  जाने  के  बाद  वहां  दिक्षा  के  प्रशासकीय  ढांचे  में

 लागू  किये  गए  सुधारों  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  जिला  शिक्षा  अ्रघिकारियों  के  पदों  को  भरने  के  लिए  स्कूल  निरीक्षकों  के  प्रौढ़

 पद  बनाए  जा  रहे

 यदि  at,  तो  इसमें  कितना  समय  ate

 oa यदि  नहीं  ६  क्या  सरकार  उप निरीक्षकों  द्वारा  जिला  दिक्षा  अ्रधिकारियों  के  रूप  में

 कार्य  करते  रहने  से  संतुष्ट  है  ?
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 शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  a  उपमंत्री  lo  पी०

 यादव  से  अपेक्षित  सूचना  मणिपुर  प्रशासन  सै  एकत्र  की  जा  रही  कौर

 शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 जीवन  बीमा  निगम  यूनिट  ट्रस्ट  साफ  राष्ट्रीय कत  बेक  तथा  अन्य  दूसरे  वित्तीय

 संस्थापकों  द्वारा  इण्डियन  श्रायरन  एण्ड  स्टोल  तथा  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनियों

 के  शेयरों  पर  खच  को  गई  राशि  तथा  इन्हें  दिये  गये  ऋण

 2559.  भोगेन्द्र  का  :  क्या  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  युनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  भारतीय  वित्त  निगम  राष्ट्रीयकृत

 बेक  तथा  ग्रन्थ  दूसरे  केन्द्रीय  सार्वजनिक  संस्थानों  द्वारा  इन्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  तथा  टाटा

 आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनियों  के  शेयरों  की  खरीद  पर  तथा  ऋणों  के  रूप  में  दी  गयी  कुल  धन

 राशी  क्या

 इन  सभी  राशियों  को  इक्विटी  शेयरों  के  रूप  में  बदल  दिया  जायेगा  कौर

 arts उक्त  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में  समानुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  किया  जायेगा  बर

 नदी  at,  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  (4)  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  मांगी  गई

 सूचना  दी  गई
 है  ।  थें  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eto  468/71]

 att  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  कौर  निवेश  निगम  द्वारा  टाटा  आयरन  ऐण्ड

 स्टील  कम्पनी  के  लिए  स्वीकृत  विदेशी  मुद्रा  ऋण  कौर  भारतीय  mate  विकास  बेक  द्वारा

 इण्डियन  आयरन  ऐण्ड  स्टील  कम्पनी  के  लिए  स्वीकृत  रुपया  ऋणी  में  रुपान्तररीयता  का  विकल्प

 थीं  क्योंकि  ये  दोनों  ऋणी  सरकार  द्वारा  सरकारी  वित्तीय  seal  के  लिए  उन  मार्गदर्शक

 सिद्धान्तों  को  रहती  रूप  दिये  जाने  से  पहले  मंजूर  किये  गए  जिनमें  इन  संस्थानों
 के  ऋण

 सम्बन्धी  लेनदेनों  में  रुपान्तरणीयता  की  धारा  शामिल  है  ।  भारतीय  स्टेट  बेक  द्वारा  इन  दोनों

 कम्पनियों  के  लिये  ऋण  की  जो  व्यवस्था  की  गई  थी  वह  कार्यचालन  पू  जी  के  प्रयोजन  के  लिए

 है  ।  कार्यचालन  पूजी  के  लिये  दिये  जाने  वाले  तरां  की  स्वीकृत  सीमा  का  हर  वर्ष  या  इससे

 पहले  भी  नवीकरण  किया  जाता  है  ।  कार्यचालन  पु  जी  के  लिए  दिये  जाने  वाले  ऋणी  माँगे  जाने

 पर  वापस  करने  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  ऋणों  का  सामान्य  शेयर  पु  जी  में  रूपान्तरण

 किये  जाने  का  vet  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 जहां  तक  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में  प्रतिनिधित्व  का  सम्बन्ध  जीवन  बीमा  निगम  का

 एक  प्रतिनिधि  इण्डियन  आयरन  ऐण्ड  स्टील  कम्पनी  के  निर्देशक-मण्डल  सदस्य  है  ।  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बेक  ने  डरपना  एक  प्रतिनिधि  नियुक्त
 करने  का PAT  DT  भ्र घि कार  अपने  पास  सुरक्षित

 चाउ  '
 रखा  इन  दोनों  कम्पनियों  में  एक  ताना  री  निर्देशक  है  जो  एक  वरिष्ठ  सरकारी

 अधिकारी  है  ।
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 ssl  के  लोगों  पर  श्राय  कर  की  बकाया  राशि

 2560.  श्री  डी०  के ०  पंडा  :  क्या  चित्त  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  ऐसी  व्यक्तियों  के  उनके  व्यक्तिगत  रूप  में  wear  किसी

 कम्पनी  के  निर्देशक  के  रूप  में  भ्रमणा  जिसका  ये  आधिक  रूप  में  कम्पनी  से  कोई  सम्बन्ध

 नाम  क्या  है  जिनपर  31  are  1971  को  आयकर  की  20,000  रु०  से  अघिक  की  राशि

 qatar  थी  |

 शित
 करते रत  कच्  के  T p

 दोषियों  के  नामों  को  नए  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  भ्र ौर

 करने उक्त  बकाया  राशि  को  वसूली  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  र  र  ज  का  विचार  कर

 रही  है
 !

 वितत  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  के ०  कार  (x\  प्  कम्पनियों  कौर क  ॥  oq

 व्यक्तियों  के  नामों  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  जिन  पर  आयकर  उड़ीसा  कें

 क्षेत्र  में  31-3-1971  को  20,000  रु०  में  अधिकाना  का  शायर  बकाया  एकत्रित  की  जा  रही

 है  कौर  यथा  सम्भव  ale  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राय-कर  1961  की  घारा  287  के  gare  सरकार  ने  आयकर  आयुक्तों

 को  उन  चूककर्तात्रों  के
 नाम  तथा  wee  विवरण  प्रकाशित  करने  का  शझ्रधिकार  दे  दिया  जिनकी

 कौर  विशिष्ट  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  पर  कुछ  ant  बकाया  होती  है  ।  ऐसा  प्रकाशन

 समय  पर  किया  जा  रहा  है  ।  31  1971  को  समाप्त  ay  के  लिये  चूककर्त्ाशों  के  नामों  का

 अ्रपेक्षिव  प्रदान  यथासमय
 कर

 दिया  जाएगा  ।

 इन  बकाया  रकमों  को  वसूल  करने  के  कानून  सम्मत  सभी  ऐसे  शौर

 हर  मामले  के  तथ्यों  ale  परिस्थितियों  को  देखते  हुक  किये  जा  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा  में  *'चिलका  भील  के  विकास  हेतू  कार्यवाही

 2561.  श्री  डी०  के  क्या  पर्यटन  शोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  राज्य  में  *
 चिलका  भील

 ''
 के  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की

 गई

 sat  स्थान  पर  मनोरंजात्मक  सुविचारों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  दो  लाख  रुपये

 की  जिस  रानी  पर  वचन  दिया  गया  था  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  धन-राशी  दे  दी  कौर

 यदि  तो  इस  कार्य  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन
 it

 सरोजिनी
 (%) ि

 रम्भा  सें  एक  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण  किया  गया  है  ।
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 चिलका  भील  पर  श्रीमान-प्रमोद  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  चतुर

 पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  3  लाख  रुपये  का  ग्रीम  घन-विनियमन  गया  था  ।  किन्तु

 चौथी  योजना  के  परिव्यय  में  जबरदस्त  कमी  किये  जाने  के  फलस्वरूप  प्राथमिकियों  में  एक

 कठोर  क्रम  का  तथा  भाग  11  की  स्कीमों  को  समाप्त  श्रीनिवास  हो  मत

 चिलका  में  श्रीमान-प्रमोद  की  सुविधायें  प्रदान  करने  की  योजना  को  छोड़  देना  पड़ा  ।

 set  नहीं  ज्ठ्ता  ।

 अन्दमान  द्वीप  के  उच्चतर  माध्यमिक  बव्रिद्यालयों  के  प्रिंसिपलों  का  वेतनमान

 2562,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  शिक्ष VQ  तौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्दमान  द्वीप  के  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  के  प्रिंसिपलों  के  वेतनमान

 27  1970  से  पुनरीक्षित  किये  गये  शौर

 यदि  हां  तो  उक्त  पद  के  लिए  पुनरीक्षित  वेतनमान  पद  का  वर्गीकरण  चयन  प्राधिकारों

 नियुक्ति  अ्रघिकारी  कौन  है  झर  भर्ती  सम्बन्धी  नियम  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :
 हां  ।

 परिशोधित  वेतन-मान  700-1100  रुपये  है  ।  पद  सामान्य  केन्द्रीय  सेवा  वर्ग  हैं  ।

 बेसन-मानों  के  परिशोधन  के  परिणामस्वरूप  चयन  अ्रधिकारों  सहित  पद  के  लिए  संशोधित  नियुक्ति

 नियम  इत्यादि  विचाराधीन  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  det  को  अधिक  शाखाओं  का  खोला  जाना

 2563.  श्री  राज  देव  fag  :  क्या  वित्त  मंत्नी  age  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  gat  की  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  कौर  शाखाएं  खोलने  सरकार  का

 विचार  दौर

 यदि  तो  जिला-वार  उनकी  क्या  संख्या  है  ?

 वित  मंत्री  यदाव्तराव  :  जी  ats

 एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल  टी ०

 469/71]

 ग्राहक  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  कानपुर  में  छापा  मारा  जाना

 2564.  श्री  एम०  एस०  जोजफ  :  नया  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 आयकर  अधिकारियों  ने  26  (971  को  कानपुर  में  छापा  मार  कर  एक

 व्यापारी  से  एक  लाख  रुपया  भ्र ौर  कुछ  दस्तावेज  बरामद  किये  गौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  गण  :  हां  |  89,969  रुपये

 की  नकदी  कुछ  कागजात  पकड़े  गये  |

 मामले  की  भ्र भी  भी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 कालेजों  शौर  विश्वविद्यालयों  में  ग्रध्यापकों  के  लिए  समान .
 वेतनमानों  तथा  सेवा  को  wat  की  सांग

 2565.  श्री  एम०  एम ०  जोजफ  :  क्या  शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fH:

 क्या  *'अ्राल इडिया  फेडरेशन  श्राफ  यूनिवर्सिटी  कालेज  टीचर  ने  26

 1971  को  उन्हें  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  ar  जिसमें  अनुरोध  गया  कि  कालेजों

 और  विश्वविद्यालयों  में  प्रवृत्त  बहुसंख्यक  वेतन  मानों  को  समाप्त  किया  जाये  भ्र ौर  समान  सेवा

 aa  लागू  की  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  धौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  to

 :  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  को  22  1971  को  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन

 में  अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  शर  कालेज  झ्र ध्या पक  महासंघ  ने  एक  समान  चालू  ग्र  डॉ  कौर

 सभी  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय  के  श्रघ्यापकों  के  लिए  एक  जैसी  सेवा  शर्तों  की  मांग  पदा  की

 थी  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  स्थापित  की  गई  विश्वविद्यालयों

 और  कालेजों  की  झ्र मिज्ञासत  समिति  के  विचारधीन  है  ।

 Loans  to  Madhya  Pradesh  Government  for

 Development  of  Education

 2566.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :
 Shri  Hukam  Ch:nd  Kachwai  -

 Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a}  The  amount  रण  Joans  given  to  the  State  Government  of  Madhya  Pradesh
 by  the  central  Government  for  the  development  of  education  in  the  State  during  the  last
 three  years;  and

 (b)  The  number
 ण्  central  Goverament run  educational  institution  in  the  State

 at  present  ?

 72



 लिखित  उत्तर 18  1971

 The  Minister  of  Education  and  Social  Walfare  and  the  Department  of  Culture

 (Shri  Siddhartha  Shankar  Ray)  :  (a)  A  statement  is  attached

 (b)  There  are  three  institutions  which  are  run  by  the  Government  of  India  as

 autonomous  bodies  or  branches  thereof.  These  are  viz.  (1)  Western  Regional  Institute  for

 Technical  Teachers  Training,  Bhopal  (2)  Lakshmibai  College  of  Physical  Education,

 Gwalior;  and  (3)  Regional  College  of  education,  Bhopa]

 Statement

 Name  of  the  Scheme

 Year  Loan  Scholarship  Scheme  Construction  of

 stucents  hostels

 of  technical  and

 engineering  institution

 Plan  Non-Plan  Plan  Non-Plan

 जन Rs.  Rs Rs  Rs.

 1968-69  13,80,000  4,80,000  1  Nil

 5,700  Nil 1969-70  2,96,000  16,34,000
 1970-71  3,66,000  16,34,000  Nil

 Total  20,42,000  37,48,000  2,13,000  Nil

 Grand  Total  Rs  60,03,000

 a  NNN

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  महानिदेशक  का  त्यागपत्र

 2567.  श्री  विश्वनाथ  भनभऋनवाला  श्री  पी०  के०  देव

 श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट

 क्या  संस्कृति  मंत्नी  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  महानिदेशक  ने  अपना  त्याग पत्न  दे  दिया

 यदि  तो  fea  आघार  कौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  श्र  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (ait  डो०  tite

 :
 wie  जी  नहीं  ।  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  महानिदेशक  ने  त्याग पत्न  नहीं

 दिया  है  ।  अ्नुमाति  प्राप्त  नियमों  agar  पचास  ag  की  arg  होने  पर  उन्होंने  अपनी  सेवा  निवासी

 के  लिए  नोटिस  है  ।  उन्होंने  feet  भी  एक  बिद्वविद्यालय  में  व्यावस/यिक  नियुक्ति  की

 झुलसती  भी  मांगी  है  +

 मामला  विचाराधीन  है  ।
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 एयर  इन्डिया  की  एक  सहायक  कम्पनी  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 2568.  श्री  विश्वनाथ  भनभन वाला
 :  कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  यात्री  तथा  भाड़ा  चाटकर  सेवा  चालू  करने  के  लिए  एयर

 इण्डिया  की  एक  सहायक  कम्पनी  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  क्या  इस  नई  कम्पनी  के  लिए  नये  विमान  खरीदे  कौर

 क्या  कम्पनी  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निकाय  ले  लिया  गया  है
 ?

 qaza  ौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 एयर  इण्डिया  का  चाटकर  पर  विमान  देने  काय  करने  के  लिये  एक  कम्पनी  की  स्थापना  करने

 का  विचार  है  ।

 झोर  :  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 पर्यटकों  के  आगमन  सम्बन्धी  लक्ष्य  का  पुनरीक्षण

 2569,  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1973  तक  विदेशों  से  प्रेक्षको ंके  भारत  में  ॥  ६ ८.  |  गमन  सम्बन्धी  लक्ष्य  को

 6,00,000  से  घटाकर  4,00,000  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा

 (7)  क्या  पर्यटकों  के  प्राचीन  सम्बन्धी  चौथी  योजना  के  लक्ष्यों  में  भी  तदनुसार  परिवर्तन

 करना  पड़ेगा  कौर  यदि  तो  क्या  इंस  बारे में  कोई  नीरज  लिया  गया

 लक्ष्य  की  पुनरीक्षण  के  कारण  कितनी  हानि  कौर

 मूल  लक्ष्य
 को  बनाये  रखने  के  लिये  सरकार

 का
 क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 पये टन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :

 कौर  1973  के  लिये  विदेशों  से  प्रेक्षकों  के  भारत  में  आगमन  सम्बन्धी  लक्ष्य  को  6,00,000

 से  घटाकर  4,00,000  कर  दिया  गया  है  ॥

 चौथी  योजना  के  मसीहे  में  पेंशन  के  लिये  84'76  करोड़  रुपये  के  झ्रावंटन  का

 प्रस्ताव  था  ।  परन्तु  इसको  घटाकर  25  करोड़  रुपये  कर  दिया  जिसका  मतलब  यह  gar  कि

 अधिक  संख्या  में  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  अपेक्षित  था  घार  त्व Ais  Sal  De  |  |  हूँ  का  वांछित
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 स्तर  तक  विकास  नहीं  किया  जा  सका  कौर  इसीलिए  deal  के  आगमन  के  लक्ष्य  में  संशोधन

 करना  पड़ा  ।

 इसका  म्रनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 शन पय टन  के  आवंटन  में  कटौती  करने  के  cea  विभाग  ने  इस  देश  के  लिये

 wet  यातायात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कई  कदम  उठाये हैं  ।  इनमें  ये  सम्मिलित  हैं  ।  विदेशों में

 थियटर  की  बिक्री  के  हष्टिकोण  से  जोरदार  बीजा  औपचारिकताओं  में  सरलीकरण

 प्रक्रियाओं  में  सुघार  शौर  निजी  तथा  सार्वजनिक  दोनों  क्षेत्रों  में  परिवहन  व  श्रीवास  सुविधाघरों
 में

 वृद्धि  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  ।  पर्यटन  विभाग  तथा  एयर  इण्डिया  द्वारा  भारत  के  लिए  wet

 की
 अ्रभिवृद्धि  की  संयुक्त  योजना  को  बढ़ाकर  Jo  एस०  ए०  में  भी  परिचालित  कर  दिया

 जायेगा  |

 विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी

 2570.  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला  :  क्या  हिल्टन  wit  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी  का  एक  कारण  इण्डियन  एयरलाइन्स

 द्वारा  देवा  के  पयंटक  रुचि  के  स्थानों  के  लिए  समय  पर  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  विमान  यात्रा

 के  टिकट  शभ्रारक्षकों  की  पुष्टि  न  करना

 क्या  जेबों  सेवा  के  ary  होने  पर  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  को

 संभावना  कौर

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  नए

 प्रेक्षकों  का  समन्वय  तथा  समय  पर  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  श्रारक्षणा  की  पुष्टि  के

 शत्रुभाव  के  कारण  नहीं  रुकेगा  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोजिनी  :

 1970  में  अथवा  1971  के  पहले  चार  महीनों  में  विदेशी  vest  के  आगमन  में  पिछले

 वर्षों  की  इन्हीं  अवधियों  की  तुलना  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 हां  ।

 संगणक  आरक्षण  पद्धति  की  सहायता  इण्डियन  एयरलाइन्स  आरक्षण  प्रार्थनाओं

 के  उत्तर  24  घंटे  के  इन्दर-इन्दर  देने  में  दामन  हैं  ।  दूसरा  संगणक  संस्थापित  होने  पर

 1971  उत्तर  देने  के  समय  को  घटाकर  6  घन्टे  कर  कौर  लगभग

 1974  तक  समय ਂ  संगणक  संस्थापित  किये  जाने  पर  यह  लगभग  शून्य  हो  जायेगा  ।

 अध्यापन  साधन  विभाग  द्वारा  बम्बई की  एक  को  दिये  गये  ऋयाददा

 2571.  श्री  सतपाल  कपूर
 :  कया  दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 राष्ट्रीय  शिक्षा  म्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  अध्यापन  साधन  विभाग  द्वारा

 परिषद्‌  के  क्षेत्रीय  कालिजों  के  लिये  बजट  वर्ष  1970-71  की  अन्तिम  ल्रिमाही  में  खरीदे  गये

 चित्रों  के
 लिये  बम्बई  की  एक  फर्म  को  दिये  गए  क्र या देशों  का  कुल  मूल्य  कितना

 क्या  टेंडर  ग्रा मं त्रित  करने  में  टडर  देने  वालों  को  रायात  करने  तथा  वितरण  करने

 के  लिये  समुचित  समय  नहीं  दिया  गया  था  जिसके  परिणाम-स्वरूप  सभी  क्रयादेश  बम्बई  की  कम

 को  दिये  गये

 क्या  बम्बई  की  फर्म  से  खरीदे  गये  चलचित्रों  के  कुछ  प्रिट  खराब  हो  गये  थे  श्र

 फिर  भी  उनको  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 बिलों  का  भुगतान  करने  से  ga  प्रिंटों  की  तकनीकी  किस्म  की  जांच  के  लिये  क्या

 प्रबन्ध  किये  जाते  कौर

 (=)  क्या  इने  चलचित्रों  के  बहुत  से  नाम  उसे  ही  हैं  जसे  कि  परिषद  के  क्षेत्रीय  कालिज

 में  पहले  ही  उपलब्ध  है  ?

 शिक्षा  site  समाज  कं त्या शी  wearer  तथा  सेंस्क्रतिं  विभाग  में  उपेमेन्न्री  डी०  पी०

 :
 भुवनेश्वर  कौंर  मंसूर  स्थित  क्षेत्रीय  शिक्षण  कॉलेजों  में  फिल्म

 लाइब्र  रियों  के  विकास  के  लिये  अध्यापन  साधन  विभाग ने  वित्तीय  वर्ष  1970-71  की  अन्तिम

 तिमाही  में  1,47,012/-  रुपये  मुल्य  की  16  मि०  मी०  की  शिक्षात्मक  फिल्म  खरीदी  थीं  ।  म०

 नेशनल  एजूकेशन  एण्ड  इनफोर्मेशन  फिल्म  लिमि ०  बम्बई  को  दिये  गए  क्र या देशों  का  कुल  मुल्य

 लगभग  1,36,575  रुपये  था  ।  10,437  रु०  के  मूल्य  के  चलती  फिल्मस  सूचना  तथा

 प्रसारण  बम्बई  से  भी  खरीदे  गए  थे  |

 क्षेत्रीय  शिक्षण  कॉलेजों  के  परामर्श  से  उपयुक्त  सभी  गई  170  फिल्मों  के  चयन  के

 सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  कार्रवाई  करने  के  पश्चात्  1970  में  17  पार्टियों  से  दरें  प्रामाणित

 की  गई  थीं  जिनमें  से  केवल  पांच  पाटियों  ने  weet  दरें  भेजी  थीं  ।  इसे  विभाग  ने  1,50  000  रु०

 की  बजट  व्यवस्था  के  अनुसार  170  की  सूंची  में  शुरु-शुरु  में  54  फिल्मी  का  चयन  था

 पर  नीचे  लिखी  पार्टियों  को  उनकें  सामने  लिखी  धनराशि  के  तुल्य  फिल्में  भेजने  के  seer  दिए

 गए  थे  ।

 चलचित्रों  की  संख्या  कुल  कीमत

 I.  Ho  नेशनल  एजूकेशन  एण्ड  30  की  4

 इन्फॉर्मेशन  फिल्मस  लिमि ०  प्रतिलिपियां

 बम्बई

 2.  फिल्मस  डिवीजन  7  की  4  रु०  10,437/-

 बम्बई  प्रतिलिपिया ं)
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 3.  म०  प्राइवेट  लिंगी  15  की  4  रु०  64,960/-

 बम्बई

 म०  यंग  इण्डिया  2  की  4  रु०  6,040/-

 नई  दिल्‍ली  प्रतिलिपियां  )

 इनकी  सप्लाई  के  क्रियादेश  सभी  पार्टियों  को  एक  ही  साथ  8-2-1971  को  दिए  गए  थे

 शर  उनसे  15-3-7।  तक  निश्चित  रूप  से  सप्लाई  करने  के  लिये  निवेदन  किया  गया  art

 ऊपर  लिखी  पहली  दो  पार्टियों  ने  इन  आदेशों  को  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  wo  यंग  इण्डिया

 नई  दिल्ली  ने  फिल्मों  की  सप्लाई  करने  में  भ्र पनी  श्रसमथंता  प्रकट  की  थी  क्योंकि  उनके

 तैयार  भण्डार  में  वे उस  समय  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  जहां  म  जमा  प्राइवेट  लिमि०  बम्बई  का

 सम्बन्ध  उनको  दो  विदेशी  निर्मितियों  श्रीपत  एनसाइक्लोजिंडिया  ब्रिटानिका  फिल्मस  (11

 तथा  जी०  To  इंस्टूक्शनल  फिल्मस  (4  द्वारा  निर्मित  फिल्‍मों  की  सप्लाई  करने  के

 meg  दिए  गए  थे  ।  पहले  वाली  फ़िल्मों  के  सम्बन्ध  में  उस  फर्म  एनसाइक्लोपीडिया  ब्रिटानिका

 फिल्मस  के  फिल्म  सूची पत्न में  लिखित  staal  से  15  प्रतिशत  श्रमिक  कीमतें  बताई  थीं  किन्तु

 साधन  विभाग  ने  इस  फिल्मों  सूची पत्न  में  लिखित  कीमतों  पर  ही  भेजने  के  लिए

 उनसे  कहा  था  कौर  इन्हीं  शर्तों  पर  उनको  क्रियादेश  दिए  गए  थे  ।  किन्तु  यह  इन  फिल्मों

 को  सूचीपत्र-लिखित  कीमत  पर  भेजने  को  तैयार  नहीं  हुई  थी  जी०  बी०  इंस्ट्रक्शन  फिल्मस

 द्वारा  निर्मित  चार  फिल्मों  की  कीमतों  के  विषय  में  कोई  विवाद  नहीं  था  किन्तु  म०  जमा  प्राइवेट

 लिमि०  इन  फिल्मों  को  ब्रिटेन  से  आयात  करके  शभ्रध्यापन  साधन  विभाग  को  निर्धारित

 समय  के  भीतर  देने  में  श्रसमथे  रहे  ऐसा  शायद  इसलिए  हम्ना  कि  उस  समय  ब्रिटेन  में  डाक

 हड़ताल  चल  रही  थी  ।  इन  परिस्थितियों  में  अध्यापन  साध  विभाग  परिषद  स्वीकृति  से

 उपयुक्त  बची  हुई  घंनराधि  का  उपयोग  करने  के  लिए  नेशनल  एजुकेशन  एण्ड  इन्फोरमेशन

 फिल्मस  लिमि०  से  विज्ञात  विषयक  वैकल्पिक  फिल्मों  को  खरीदने  का  निश्चय  किया  फिर  इस

 मामले  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  अभिलेखों  की  उप  समय  अलग  से  जांच  कर  जाएगी  जब  उनको

 वह  तकनीकी  परीक्षा  की  जाएगी  जिसका  उल्लेख  नीचे  तथा  में  गया  है  ।

 तथा  :  म॑+  नेशनल  एजुकेशन  एण्ड  इन्फॉर्मेशन  फिल्मस  लिखीं  बम्बई  द्वारा

 भेजी  गई  फिल्मों  की  सभी  प्रति  लिपियों  की  तकनीकी  कोटि  की  हट्टी  श्रध्यपन  साधन  विभाग

 के  विशषज्ञों  दरा  भ्रघियान्त  जांच  परख  कर  ली  गई  थी  ate  उनके  बारे  में  संतोषजनक  रिपोर्ट

 मिल  जाने  कें  बाद  ही  भुगतान  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  नियम  यह  है  कि  भुगतान  करने  से  पुर्व

 सभी  फिल्मों  को  इसी  रीति  से  जांच  परख  की  जाती  है  ।  किन्तु  इस  मामले  माननीय  सदस्य

 द्वारा  लिखित  cm  पत्र  पहले  प्राप्त  भरा  जिसके  परिणाम  सूचना  तथा  प्रसारण

 मन्त्रालय  के  परामर्श  यह  प्राप्त  की  गई  समस्त  फिल्मों  की  व्यापक  तकनीकी  परीक्षा

 करेगा  |

 अध्यापन  साधन  विभाग  ने  चोरों  क्षेत्रीय  शिक्षण  कालेजों  के  प्रधानाध्यापकों  से  उत
 ar  >  te

 फिल्मों
 के

 शीर्षकों
 के

 नार  4  quay  fear  ar  जिनके  fa  Q  qatar  पाटिया
 +

 से  कीमत  दरें
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 आमंत्रित  की  गई  थी  ।  विभाग  द्वारा  जो  फिल्में  वास्तव  में  प्रप्त  की  गई  थी  उनमें  से  छः  भ्रजमेर

 तथा  मैसूर  स्थित  प्रत्येक  कालेज  के  पास  पहले  से  मौजूद  थीं  किन्तु  इन  कालेजों  के  प्रघानाध्यापकों

 ने  उनको  अतिरिक्त  प्रतिलिपियों  के  रूप  में  अपने  पास  रखने  की  इच्छा  प्रकट  की  जिससे  कि  वे

 ara  क्षेत्र  की  शिक्षा  संस्थानों  की  मांग  को  पर्याप्त  रूप  से  पुरा  कर  सकें  |

 Amalgamation  of  commission  for  Scientific  and  Technical

 Terminology  and  Central  Hindi  Directorate

 2572.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Will  the  Minister  of  Education  and  social  welfare

 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  a  scheme  to  set  up  an  orgarisation  by  amalgamating  the  commission

 for  scientific  [and  technical  terminology  and  Central  Hindi  Directorate  has  been  under

 consideration  of  his  Ministry  for  a  long  time;  and

 (b)  If  so,  the  time  by  which  a  decision  is  likely  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :  (a)  &  (b)  Yes  Sir,  a  decision  is  expected  to  be-

 taken  shortly.

 Loans  given  to  Mysore

 2573.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  G.  Y.  Krishnan  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  amount  of  loans  advanced  to  the  State  Government  of  Mysore  by  the  Cen

 ral  Government  during  the  financial  years  1968-69,  1969-70  and  1970-71  ;

 (b)  The  total  amount  of  interest  outstanding  at  present  against  the  State

 Government  on  the  said  loans;  and
 XN

 (c)  The  amount  of  loans  asked  for  by  the  State  Government  for  the  financial

 year  1971-72  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)  Central

 loans  advanced  to  the  Goverment  of  Mysore  during  the  financial  years  1968-69,  1969-70

 and  1970-71  amounted
 to  Rs.  60°69  crores,  Rs.  62:16  crores  and  Rs.  66.16  crores  respe-

 ctively.

 (b)  There  are  no  arrears  of  interest  due  on  Central  loans  from  the  Mysore
 overnment  at  present.

 (c)  The  central  assistance  allocated  for  Mysore  State  Plan  for  1971-72  includes

 loans  amounting  to  Rs  24.22  crores.  In  addition  the  State  Government  would  be  receiving
 loans  in  lieu  of  small  savings  collections  and  for  financing  centrally  sponsored  schemes  etc,

 which  are,  however,  yet  to  be  finalised.  The  State  Government  in  their  Vote  on  account

 budget  presented  in  March  1971  have  assumed  Central  loans  totalling  Rs.  61.01  crores.
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 बीमा  अधिनियम  1938  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 2574.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :

 श्री  निहार  भास्कर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बीमा  1938  में  महत्वपूर्ण  संशोधन  करने  का  विचार  कर

 रही  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  संसद  के  समक्ष  कब  तक  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार  :  नहीं  ।

 यह  sat  नहीं  उठता  |

 सिंगापुर  में  झा  इन्टरनेशनल  एयर  ट्रांसपोर्ट  एशोदिऐदन  का  सम्मेलन

 2575,  श्री  एस०  एम ०  कृष्ण  :

 श्री  निहार  भास्कर  :

 क्या  पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1971  में  सिंगापुर  में  इन्टरनेशनल  एयर  ट्रांसपोर्ट  एसोशिएसन  का  सम्मेलन

 gat

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  कितने  देशों  ने  भाग  लिया  तथा  क्या  भारत  ने  भी  इस

 सम्मेलन  में  भाग  लिया  अर

 यदि  तो  किन  किन  मुख्य  प्रस्तावों  पर  विचार  गया  तथा  क्या  निष्कर्ष

 किये  गये
 ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी

 हां  ।  सम्मेलन  सिंगापुर  में  11  191।  को  प्रारम्भ  था ।

 प्रश्न  नहीं  क्योंकि  श्राई०  एं०  टी ०  ए०  एक  एयरलाइनों  का  संघ  है  ।

 सम्मेलन  कभी  चल  रहा  है  तथा  कभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिये
 गये  हैं  ।

 पंजाब  में  खुदाई  कार्य

 2576.  श्री  पी०  के  देव
 :

 कया  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  at  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :
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 x

 ferry  ने  oad  में 440  q  4M  q  खुदाई  का  ्  area  किया क्या  हाल  ही  में  पुरातत्व

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  वहां  कुछ  दुलर्भ  मूर्तियां  मिली  हैं

 यदि  at,  तो  ये  मूर्तियां  किस  काल  की  हैं  ?

 दिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  alo

 :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  हाल  ही  में  पंजाब  में  खुदाई  का  कोई  कायें  नहीं

 किया  है  ।  किन्तु  पंजाब  सरकार  के  पुरातत्व  विभाग  ने  पिछले  तीन  सीजनों  में  संघोल  में  खुदाई

 का  काय  किया  है

 शौर  :  1968-69  फील्ड  सीजन  की  रिपोर्ट  इंडियन  श्राकिप्रालोजी  1968-69

 ए०  रिव्यूਂ
 में  पहले  ही  प्रकाशित  कर  दी  गई  है  जबकि  श्रुति  सीजनों  की  रिपोर्ट  साँगी

 गई  है  ।

 Direct  Air  Service  between  Delhi  and  Kotah  (Rajasthan)

 2577.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civé  Aviation
 be  pleased  to  state.

 (a)  Whether  it  is  proposed  to  operate  a  direct  air  service  between  Delhi  and
 Kotah  (Rajasthan);

 (b)  Whether  an  aerodrome  has  already  been  constructed  ig  Kotah;  and

 Cc)  Ifso,  the  reasons  for  not  operating  the  said  service  specially  when  Kotah
 lies  on  the  Delhi-Bombay  route  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Sarofini

 Mahishi)  :  (a)  No  Sir.  Indian  Airlines  have  no  such  proposal.

 (b)  god  4%)  :  The  existing  aerodrome  at  Kotahis  not  suitable  for  operation  by
 aircraft

 larger  than
 Dakotas  and  these  are  being  phased  out.

 Expansion  of  Central  School  Kotah

 2578.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare

 be  pleased  to
 state.

 (ay  ‘The  number  of  children  of  the  Central  Government  employees  studying  in
 the  Central  School  at  Kotah  (Rajasthan);

 (b)  Whether  Government  propose  to  expand  this  school;  and

 (c)  Ifso,  the  time  by  which  this  would  be  done  ?

 The  Deputy  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the  department  of
 culture  (Shri  D.  P.  Yaday)  :  (2)  Out  of  624  students  in  all,  163  students  are  children  of
 Central  Government  employees.

 (b)  and  (c)  The  school  will  be  expanded  according  to  needs.  A  school  buHding
 at  a  cost  of  Rs.  4,45,000/-is  nearing  completion,  and  is  expected  to  be  used  in  the  next  acade-
 mic  year.  This  building  can  accommodate  480  more  students.
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 इलाहाबाद  लखनऊ  कौर  दि ए  कलकत्ता  के  बीच  fas  विमान  सेवा

 2579.  श्री  एस०  vac  क्या  पर्यटन  ale  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  ate  इलाहाबाद  तथा  कलकत्ता  कौर  लखनऊ  के  बीच  विमान

 सेवा  बन्द  किए  जाने  के  क्या  कालरा  प्रौढ़

 क्या  इलाहाबाद-लखनऊ  att  दिल्‍ली-कलकत्ता  के  बीच  दैनिक  विमान  चालू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :  इस

 सेवा  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  तालाबन्दी  के  कारण  निलम्बित  कर  दिया  गया  था

 इसे  24  1971  से  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।
 यातायात  एक  दैनिक  सेवा  के  परिचालन  के  औचित्य  को  सिद्ध

 नहीं  करता  ।

 नई  श्रन्तदंशीय  विमान  सेवायें

 2580.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  पर्यटन  कौर  सागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  wa  तक  चालू

 की  गई  नई  ग्रस्तददीय  विमान  सेवायों  का  ब्यौरा  क्या  भ्र ौर

 देश  में  तेजी  से  नई  विमान  सेवायों  को  चालू  नहीं  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 1961-62  से  1970-71  तक  की  ग्रन्थि  के  दौरान  निम्नलिखित  सेवाएं  चालू  की  गई  :--

 1961-62

 (i)  बस्बई/श्रहमदाबाद/बड़ौदा  माने  पर  एक  दैनिक  डकोटा  सेवा  ।

 (ii)  बम्बई/गोझा/कोचीन  at  पर  एक  दैनिक  डकोटा  सेवा  ।

 (iii)  कलकत्ता/जमझेदपुर/रांची  माग  पर  एक  fae  डकोटा  व्रिमान  सेवा  ।

 (iv)  दिल्‍ली /फूलबाग/लखनऊ  माग  पर  एक  दैनिक  डकोटा  विमान  सेवा  ।

 1962-63

 (i)  दिल्‍ली/लखनऊ/कानपुर/दिल्‍ली  art  पर  एक  दैनिक  डकोटा  सेवा  ।

 51



 Written  Answers  June  18,  1971

 Pep  apa  ay
 (ii)  हैदराबाद/विजयवाड़ा  विशा  खा पत्त तम  ्  पर  एक  दैनिक  डकोटा  विमान  सेवा  ।

 (iii)  बम्बई  /बेलगाम/कोची  न/त्रिवेद्रमू  माग  पर  एक  दैनिक  डकोटा  विमान  सेवा  |

 1963-64

 (i)  बम्बई/पुना/बेलगाम  मार्ग  पर  एक  दैनिक  डकोटा  सेवा  ।

 (ii)  बनारस/काठमांडू  मार्ग  पर  एक  दैनिक  डकोटा  सेवा  ।

 1963-64  में  कारवेल  विमानों  के  झा गमन  निम्नलिखित  सेवाएं  कारवेल  विमानों  द्वारा

 परिचालित  की  गईਂ

 (i)  बम्बई/कलकत्ता'*'दंनिक  सेवा  ।

 (ii)  बम्बई/दिल्‍ली '*' "*  दैनिक  सेवा  ।

 (iii)  बम्बई/मद्रास **'  दैनिक  सेवा  |

 (iv)  कलकत्ता/दिल्‍ली  -afag  सेवा  ।

 (४)  दिल्‍ली /मद्रास  दैनिक  सेवा  ।

 1964-65

 (i)  कलकत्ता/भुवनेश्व र/विश्ञाखापत्तन म्‌  मार्ग  पर  सप्ताह  में  तीन  डकोटा  विमान  सेवाएं

 (ii)  दिल्‍ली/बना रस/काठमांडू  ant  पर  सप्ताह  में  तीन  डकोटा  सेवाएं  ।

 1965-66

 (1)  बम्बई/बंगलौर  दैनिक  सेवा  पर  कारवेल  का  परिचालन  ।

 (ii)  कलकत्ता/मद्रास  द ेनिक  सेवा  पर  खारवेल  का  परिचालन  |

 (iii)  दिल्‍ली/हैद राबाद/मद्रास  मार्ग  पर  दैनिक  कारवेल  सेवा  ।

 (iv)  गोहाटी/चबुझा  मार्ग  पर  दैनिक  वाइकाउंट  सेवा  ।

 1966-67

 (i)  दिल्‍ली /हैद राबाद/बंगलौर  अ  पर  दैनिक
 पव्य ॥

 (ii)  दिल्ल  मार्ग  पर  दैनिक  कारवेल  सेवा  ।

 1967-68

 (i)  त्रिवेन्द्रम  att  पर  सप्ताह  में  दो  बार  एच०  एस०  748  सेवा  ।
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 (ii)  त्रिची/कोलम्बो  मार्ग  पर  सप्तार  में  दो  बार  बाइकाउंट  सेवा  |

 (iii)  दिल्ल  श्रीनगर  सेवा  पर  खारवेल  का  परिचालन  |

 (iv)  हैदराबाद/म द्रास  /मदुरौ/तरिवेन्द्र  म
 मार्ग  पर  श्रमिक  एच०  एस०  748  सेवा  ।

 1968-69

 (i)  मद्रास  न|/ल्लिवेन्द्रम  art  पर  एच०  एस०  748  सेवा  |

 (ii)  कलकत्ता/बागडोगरा/पटना  मार्ग  पर  सप्ताह  में  तीन  बार  सेवा  ।

 (iii)  कलकत्ता/कूच-बिहार  जमीन  पर  दैनिक  डकोटा  सेवा  |

 (iv)  दिल्‍ली /श्रागरा/खजुराहो/बनारस  मागं  पर  दैनिक  बाइकाउंट  ।

 चौथी  योजना

 1969-70

 (i)  कलकत्ता/गया/पटना  मागं  पर  सप्ताह  में  तीन  बार  सेवा  |

 (ii)  गौहाटी/बागडोगरा  मागं  पर  प्रतिदिन  दो  बार  बाइकाउंट  सेवा  ।

 1970-71

 (i)  कलकत्ता/बागडोगरा/कूच-बिह्ार  art  पर  सप्ताह  में  तीन  बार  डकोटा  सेवा  ।

 ऊपर  दी  गई  श्रीधर  के  दौरान  विमान  यातायात  में  काफी  वृद्धि  हुई है
 ।  इसलिए

 एयरलाइन  द्वारा  प्राप्त  अतिरिक्त  विमानों  का  प्रयोग  प्रमुख  एवं  श्रमिक  यातायात  वाले  क्षेत्रीय  मार्गों

 पर  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  किया  गया  ।  हाल  ही  में  श्वरीदे  गए  सात  बोइंग  विमानों  तथा

 10  एच०  एस०  748  विमानों  जिनका  कि  क्रय  आदेश  दिया  जा  चुका  इण्डियन  एयरलाइन्स

 को  यथा  समय  कुछ  नई  सेवाएं  प्रारम्भ  करने  की  तराशा  है  ।

 केरल  राज्य  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण

 2581.  श्री  फूल चन्द  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्न्य  राज्यों  की  तुलना  में  राष्ट्रीयकृत  dal  से  केरल  राज्य  को  कम  ऋण

 मिल  रहा  atk

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यदावन्तराव  :  कौर  केरल  राज्य  में  14  राष्ट्रीयकृत

 aval  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  की  रकम  सितम्बर  1970  के  मध्य  में  60  करोड़  रुपये  थी  ।  सरकारी

 क्षेत्र  के  सभी
 tat

 ने  केरल  राज्य में  लगभग  78  करोड़  रुपये के  ऋण  दिये  थे  ।  केरल  राज्य में
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 इन  बैंकों  में  जमा  की  गयी  रकम  87  करोड़  रुपये  के  खास-पास  थी  ।  इस  प्रकार  केरल  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  ate  उनमें  जमा  करायी  गयी  रकमों  का  ग्रुपो  लगभग  90

 प्रतिशत  बैठता  है  जबकि  ग्रसित  भारतीय  ated  80:3  प्रतिश्त  है  ।  इसलिये  यह  कहना  ठीक

 नहीं  होगा  कि  केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  ब ग  द्वारा  दिये  गये  ऋण  भारत  के  शेष  भाग  में  इन्हीं

 बैंकों  द्वारा  दिये  गए  ऋणों  की  तुलना  में  कम  हैं  ।

 जापानी  फर्मों  द्वारा  भारत  में  पू  जी-निवेश

 2582.  श्री  कृष्ण  हाज़िर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  जापानी  फर्मों

 द्वारा  भारत  में  अब  तक  क्षेत्रवार  कुल  कितना  गैर-सरकारी
 पू  जी-निवेश  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री
 यशवंत  राव  चव्हाण  1968  के  ara  तक  की  स्थिति  के

 जापान  के  गौर-सरकारी  स्रोतों  द्वारा  भारत  में  लगाई  गई  पूजी  की  कुल  राशि  का  ब्यौरा

 1 ा नीचे
 दिया  गया  इस  समय  31  मारे  1968  तक  ही  सू  चना  उपलब्ध है

 |

 रुपयों  में

 पैट्रोलियम  2°1

 विनिर्माण  45°3

 सेवाए  34:4

 कए होगिएए पड aa

 81°8

 देश  में  हाथियों  के  लिये  भ्रांति-वर्जित  स्थान

 2583.  श्री  उमराव  श्रफजलपुरकार  :  क्या  पटन  कौर  नागर  विमानन  मती  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  मंसूर  में  काकान्नाकोटे  वन  को  काबीना  जलाया  में

 डुबोया  जा  रहा है
 जिससे  छिटक

 मैसूर
 में  एक  बड़े  श्राकषंशा  भ्र्थात द  हाथियों  के  आखेट  से  वंचित

 हो  अर

 क्या  देश  में  हाथियो ंके  लिए  श्रंखला-वर्जित  स्थल  बनाने  के  बारे  में  सरकार  के

 विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  हाथियों  का  समुचित  रूप  से  संरक्षण  किया  जा  सके  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  काकनकोटे  वन  के  पानी  में  डूब  जाने  से  प्रभावित  हुए

 हाथी  साथ  के  जंगलों  में  चले  जायेंगे  ।  देश  भर  में  हाथियों  का  शिकार  वर्जित  सिवाय  उन

 हाथियों  के  जिन्हें  *उपद्रवी *  हाथी  घोषित  किया  जाता  है  ।

 क्योंकि  हाथी  सारे  देश  में  फले  हुए  हाथियों  के  लिए  कोई  एक  विशेष  शरर

 स्थान  की  व्यवस्था  कर  सकना  सम्भव  नहीं  है  ।  देश  में  बहुत  से  वन्य  जीव  शरण  स्थान

 मान  जहां  हाथियों  की  सुरक्षा  की  अच्छी  व्यवहार  था  ै ७
 ६ द  |  ह
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  gre  dat  के  गुलबर्गा  fi  को  दिया  गया  ऋण

 2584.  श्री  उमराव  अ्रफजलपुरकार  :  क्या  वित्त  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  31

 1971  तक  मसूर  राज्य  में  गुलबर्गा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बं  कों  द्वारा  किन  विभिन्‍न  पदों  पर

 ऋण  दिया  गया  ?

 सूचना  इकट्ठी  की  रही  है  कौर  उपलब्ध वित्त  मंत्री  (att  यददवन्तराव  :

 होने
 ए
 पर  सभा-पटल

 पर
 रख  दी

 जायगी
 ।

 उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  6  पर  टूटे  सड़क  के  पुलों

 की  समस्या

 585.  श्री  पी०  गंगा  देव  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्नी  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  6  पर  बारकी  कौर  सम्बलपुर

 के  बीच  अचानक  टूट  जाने  वाले  सड़क  के  पुलों  की  कुल  संख्या  कितनी

 एक  महीने  की  भ्र वधि  में  इस  ag  15  कौर  13  के  बीच  उक्त  पुलों

 के  एक  साथ  घटने  के  क्या  कारण  कौर

 उक्त  पुलों  की  मरम्मत  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  कौर  क्या  वह

 काय  मानसून  के  खाने  से  पहले  पुरा  कर  लिया  जायेगा

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  :
 से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  वह  सभा  पटल  पर  रखे  दी  जायेगी  ।

 भ्रवुसचित  जाति  सूचि  मे  काल  के  चेतन  समुदाय  को  शामिल  करना

 2586.  श्रीमति  बिभा  घोष  :  कया  दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केरल में  as  1962  तक  श्रनुसचित  जाति  की  सची  में  चैम्बर  समुदाय  को

 शामिल  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  1  62  से  चरागे  के  लिए  इस  समुदाय  को  अनुसूचित  जाति  को

 अनुमोदित  सूची  से  हटा  दिया  ate  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  समुदाय  को  श्रनुसचित  जाति  सूची  में  शामिल  करने

 का  ate  यदि  तो  कब  ?

 दिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एस०

 तथा  भ्रनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  सूचियां
 (am

 आदेश

 1956  के  अनसार  चेम्मन  समुदाय  केरल  के  उन  भागों  में  भ्रनुसू
 or fre  mr चित  जाति  है  जो  पहले  मालाबार
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 जिले  में  शामिल  थे  ।  केरल  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  aa  तक  gata  नहीं

 किया  गया  है  ।

 पिछली  लोक  सभा  में
 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  सूचियों  का  संशोधन  करने

 के  लिए  जो  विधेयक  पेश  किया  गया  उसमें  समस्त  केरल  राज्य  में  चेतन  को  सेक्सी  के  साथ

 के  पर्याप्य  के  रूप  में  अनुसूचित  जाति  लिखा  गया  है  ।  इस  विधेयक  जो

 पिछली  लोक  सभा  के  भंग  होने  पर  व्यतीत  हो  गया  फिर  में  प्रस्तुत  करने  पर  विचार  किया

 जा  सका दै  ।

 राष्ट्रीयकृत बैंकों  हारा  मंसूर  राज्य  को  दिया  गया  ऋण

 2587.  श्री  जी०  वाई०  कुष्णा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  सालों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  मैसूर  राज्य  को  कितना  ऋण  दिया

 कौर

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  राज्यों  को  ऋण  देने  के  लिये  सरकार  ने  मापदण्ड

 निहित  किया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  यशावन्तराव  :  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में

 14  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  मैसूर  राज्य  में  दिये  गये  भ्रम्निमों  की  बात  है  ।  सितम्बर  1970  के  मध्य

 इस  प्रकार  के  ऋणों
 की

 कुल  रकम
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 करोड़  रुपये  थी
 ।

 जिस  प्रायोजना  के  लिए  ऋण  मांगा  जाता  है  उसकी  क्षमता  कौर  उत्पादकता

 ही  वह  मुख्य  मापक  है  जिसके  आघार  पर  राष्ट्रीयकृत  बेक  ऋण  मंजूर  करते  हैं  ।

 दिल्‍ली  कौर  जोधपुर  माग  पर  नियमित  उड़ानों  का  प्रस्ताव

 2588.  समानता  कृष्णा  कुमारी  जोधपुर  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह

 बताने  की
 कृपा  करें

 गे  कि  :

 कया
 दिल्‍ली

 मार्ग  पर  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  नियमित  उड़ान  चालू  करने

 का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कया  रक्षा  अघिकारी  जोधपुर  हवाई  aes  का  इस  कार्य  के  लिये  उपयोग  किये  जाने

 के  लिये  सहमत  हो  गये  wk

 यदि  तो  ये  उड़ानें  किस  समय  तक  होने  लगेंगे  ?

 पेंशन  शर  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :  (*)

 इण्डियन  एयरलाइन्स  केसामने  एक  ऐसा  प्रस्ताव  है  ।

 हां  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  1971  के  शीतकाल  Hag  सेवा  चालू  कर  देने  की

 है
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 a SS

 विश्वविद्यालयों  में  भर्ती  हुये  विद्यार्थियों  को  संख्या

 2589.  श्री
 पद

 दास
 :

 क्या  दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  के  विश्वविद्यालयों  में  विद्याथियों  की  संख्या  कितनी

 विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  व्यय  विद्यार्थियों  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  के  अनुपात

 में  ही  at

 यदि  तो  किस  ge  तक  ?

 शिक्षा  शौर
 समाज  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  वर्ष  196:  -7(  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  नवीनततम  आंकड़ों  के  अनुसार  विद्यालयो ं/
 कालेजों  में  नामांकित  विद्यार्थियों  की  संख्या  24'3  लाख  है  ।

 निम्नलिखित  सारणी  में  (1)  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  विद्यार्थियों  के

 कन  कौर  (2)  1961-66  की  अ्रवधि  के  दौरान/विद्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  के  खर्चे  में  हुई

 प्रतिशत  वृद्धि  को  दिखाया  गया  है  जिसके  खर्चे के  मांकड़  उपलब्ध हैं  ।

 झ्  नामांकित  विद्यार्थियों  नामांकन  में  कुल  व्ययों  में

 को  संख्या  प्रतिशतता  कालेजों  में  प्रतिशत  वृद्धि

 खर्चा

 2  4

 में  में

 1960-61  8°86  76°94

 1961-62  9:63  87.0  85°42  11-0

 1962-63  10°62  10°3  ZU  O09 OB-R4S  13°4

 10-0  12°7 1963-64  11-68  109-18

 1964-65  12°94  10°8  127°37  16:7

 14°64  13:1  15733  235

 चालू  कीमतों  खर्चे  में  वृद्धि  नामांकन  में  वृद्धि  के  अनुपात  में  रही  है  ।

 अमरीकी  विश्वविद्यालयों  से  शिक्षाविद

 2590.  श्री  पद  दास  :  क्या  दिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 वर्ष  1969-70  में  अ्रनुसंधान  करने  के  लिए  ardent  विश्वविद्यालयों  से  कुल  कितने

 छ  भारत  att
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 सरकार ऐसे
 शिक्षाविदों  रिका  रखती हैं

 तथा  वे  किस  प्रकार  का

 संघान  करते  ौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  कौर  संस्कृति  विभाग  में  सिद्धार्थ  शंकर  :

 से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अ्रौर  सभा  पटल  पर  दी  जाएगी  1

 राजधानी  में  सुवासित  बस  रूटों  का  राष्ट्रीय कर रण

 करने  की  योजना

 "2591.  श्री  भान  सिहं  भौंरा  :  क्या  नौवहन  कौर
 परिवहन

 मंत्री  यह  बताने
 किकया

 करेंगे  कि  :

 क्या  1962  में  प्रारम्भ  किये  गये  12  स्थानीय  मुफासिल  बस  रूटों  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  यी  जना  ait  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  कया  कारा

 (7)  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  के  कर्मचारियों  ने  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में

 लग  करने  की  धमकी  दी  कौर

 यदि  तो  इस  ब्रिकी  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ससदकायं  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  बताया  है  कि  योजना  की
 क्रियान्विति

 कभी  तक  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  है  कि  योजना  के  विरुद्ध  प्राप्त  सभी  आपत्तियों

 मोटर  गाड़ी  1939  के  भ्रध्याय  के  सम्बन्धों  के  दिल्‍ली  satay  द्वारा

 ait  अंतिम  रूप  से  सुनवाई  तथा  निपटारा  होना  है  ।  इस  मामले  में  अगली  सुनवाई  16-7-71

 को
 होनी

 निश्चित  हुई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 (4)  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  हारा  समाचार  पत्रों  को  दिया  गया

 2592.  श्री  ज्योतिमंय

 श्री  फूल  नद  वर्मा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 राष्ट्रीयकृत  तबकों  द्वारा  वह  1968-69  ate  1969-70  के  दौरान  समाचार-पत्तों  कों

 कितनी  राशि  का  azar  दिया  कौर
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 श्रुति  बौोजार  युगान्तर  (2)  आनंद  हिन्दुस्तान  tees

 a  लथ कौर  तीन  स्टेट्समैन  ग्रुप  को  1  भ्रप्रैल  1971  NG  |  के  रूप  में  कितनी  राशि

 दी  गई  ?

 वित्त  मंत्री  यदवन्तराव  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  1968,  1969  तथा

 1970
 के  दौरान  समाचार-पत्तों  को  मंजूर  किये  गए  श्रग्रिमों  की  कुल  रकम  के  सम्बन्ध

 में  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  फिर  इन  बैंकों  द्वारा  समाचार-पत्तों  को  मंजूर  किये  गए  श्रग्रिमों  तथा

 रकमों  का  कुल  योग  1970  के  अन्तिम  शुक्रवार  st  1.166'89  लाख  रुपया

 aril

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  अलग-ग्रहण  समाचार  पत्रों को  जो  ऋण  दिये  हैं  उनकी  धन

 राशि
 कें

 सम्बन्ध
 में  सूचना  नहीं  दी  जां  सकती  है  क्योंकि  बेकिंग  कम्पनी  का  श्रमिग्रहण

 a.
 तथा  1970  के  उपबन्धों  के  अनुसार  ब  क में पर  यह  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है

 कि  वे  कुछ  विशिष्ट  परिस्थितियों  को  अपने  आसामियों  के  लेन-देन  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 भी

 न  बताये

 भारतीय  नौवहन  निगम  शौर  गैर-सरकारी  नौवहन  कम्पनियों

 के  जहाजों  की  संख्या

 2593.  श्री  sata  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मती  यह  बताने  कपा

 करेंगे  कि

 1968-69 से  1970-71  तक  वर्षवार  सरकार  के  ala  भारतीय  नौवहन  निगम

 के  कुल  कितने  जहाज  में  कुल  भार  ढोने  की  क्षमता

 पहली  1971  कों  भारतीय  नौवहन  निगम  के  कुल  जहाजों
 भार क्षमता

 की  संख्या  कितनी

 1968-69  से  1970-71  तक  वर्षवार  गैर-सरकारी  नौवहन  कम्पनियों  ने  में

 कुल  भार-क्षमता  कितने  जहाज

 पहली  1971  कों  गैर-सरकारी  नौवहन  कम्पनियों  के  में  कुल
 भार-क्षमता

 जहाजों की  कुल  कितनी  संख्या

 1970-71  में  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  का  भारत  के  श्रन्तदेशीय  ate  विदेश

 व्यापार  में  कया  फ़र्श  ATT

 गत  तीन  वर्षों में  विवाद  भारत  द्वारा  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  (1)

 हक ददा वय  व्यापार  we  (ii)  विदेश  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  कितनी  धन  राशि  दी  गई  है  |

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  wat  श्रपेक्षित  सूचना  इस
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 प्रकार है  :

 ay
 ल

 अजित  जहाजों
 की  संख्या  कुल  जी०  कार  टी०

 1968-69  11  1,15,574

 8 1969-70  1,31,803

 1970-71  6  1,64,558
 ta

 (a)  77  जहाज  8,63,365  जी  are  टी  के  ।

 (7)  प्रेरित  सूचना  निम्न प्रकार  है  :--

 c
 aq  ग्रसित  जहाजों  की  संख्या  कुल  जी०  Alto  टी

 ०

 1962-69  10  1,07,803

 1969-0  6  1,01,595

 1970-71  9  80,373
 a

 1971  को  प्राइवेट  नौवहन  कम्पनी  के  बेड़े  की  कुल  संख्या  15,40,967  जी

 ग्राम टी  के  164  जहाजों की  थी  ।

 वह
 1970-71  के  लिये  सूचना  का  संकलन  किया  जा  रहा  है  ।  1969-70  के  दौरान

 विदेशी  नौचलन  के  पियो  ने  fer  के  समुद्र पार  व्यापार  का  78-68  प्रतिशत  ate  केवल  तेल

 तटीय  व्यापार  का  762  प्रतिशत  माल  ढोया  ग्रोवर  TS  माल  का  व्यापार  पुराोरूप  से

 तीय  नौवहन  के  लिए  श्रारक्षित  है  ।

 जहां  तक  श्रन्तदंशीय  व्यापार  सम्बन्ध  है  सूखे  माल  व्यापार  की  सकल  परमात्मा

 की  घरा  उठाई  भारतीय  जहाजों  द्वारा  की  जाती  है  तथा  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  को  भाड़ा

 भुगतान  नहीं  होता  ।  तट  के  साथ  साथ  तेल  पदार्थों  के  यातायात  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना

 एकत्रित  की  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 1967-68,  1968-69  तथा  1969-70  के  दौरान  देश  के  समुद्र  पार  व्यापार  में  उनके

 देयर  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  के  भाड़ा  भुगतान  22181

 करोड़  2,11,35  करोड़  रु०  तथा  18066  करोड़  रु०  झा  |

 भारत  में  प्रकाशित  पुस्तक  टाइटलों  की  संख्या

 2594.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  किया

 करेंगे  कि

 1968  शौर  1970  के  बीच  भारत  में  प्रकाशित  पुस्तक  टाइटलों  की  संख्या

 क्या
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 उपरोक्त  safes  के  दौरान  पुस्तकों  की  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  की

 उक्त  raf  में  प्रकाशित  पुस्तकों  की  कुल  प्रतियों  तथा  टाइटलों  की  कुल  संख्या  में

 सरकारी  तथा  सरकारी  सहायता  प्राप्त  प्रकाशन  संस्थानों  को  war  कितना

 1968  कौर  1970  के  दौरान  अमेरिका  ate  ब्रिटेन  में  प्रकाशित  पुस्तक  erg

 zat  तथा  पुस्तक  की  कुल  प्रतियों  की  संख्या  कितनी  कौर

 क्या  इस  मामले  में  भारत  प्राय  देशों  की  ata  काफी  पीछे  है  ate  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  पुस्तक  परिदान  भ्र धि नियम  1954  के  wets  राष्ट्रीय  कलकत्ता  द्वारा

 संकलित  आंकड़ों  के  भ्र चु सार  1968  ate  1970  के  मध्य  में  संस्करणों  सहितਂ  प्रकाशित

 शिक्षकों  की  संख्या  निम्नलिखित

 1968  11,413

 1969  13,740

 1970  14,  145 L199

 साधारणतया  एक  संस्करण  औसतन  1000  से  3000  प्रतियों  तक  का  होता है

 और  यह  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  पुस्तक  किस  प्रकार  की  है  ।  फिर  प्रकाशित  प्रतियों  की

 कुल  संख्या  के  बारे  में  कोई  अ्रधिकत  gies  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  ऐसे  आंकड़े  संकलित  नहीं  किये  जाते  हैं  ate  इसलिए  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 सांख्यिकीय  शब्दकोष  1969"  में  उपलब्ध  नवीनतम  श्रांकड़ों  के  भ्रनुसार

 1966  में  सोवियत  अमेरिका  ale  इग लंड  में  प्रकाशित  पुस्तक  दीमकों  संख्या

 75,723,  59,247  तथा  31,372  है  ।  1969  कौर  1970  में  प्रकाशित  शिक्षकों  की  संख्या  की  सूचना

 शर  इन  देशों  में  1968  श्र  1970  के  बीच  की  पुस्तकों  की  प्रतियों  की  कुल  संख्या  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 यूनेस्को  सांख्यिकीय  शब्दकोष  1969  के  भारत  एशिया  में  जापान  के

 दूसरा
 सबसे  बड़ा  पुस्तक  निर्माण  करने  वाला  देश  है  कौर  संसार  पुस्तक  निर्माण  करने

 वाले  देशों  उसका  स्थान
 पश्चिम  स्पेन  ale  फ्रांस  के  बाद

 अ्राठवां  है
 |

 फिर  इस  तुलना  में  चीनी  ज  नवादा TAIGI  गणराज्य  का  पुस्तक  निर्माण  कार्यक्रम  शामिल

 नहीं  है  क्योंकि  उसके  झांकी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 Exemption  of  Delhi  Transport  Undertaking  from  sales  and  road  Taxes

 25  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :
 अअ
 क्  ill  id he  Minister  of  Shippi  i  2 ng  and  Trans-

 port  be  pleased  to  state

 (a2)  Whether  the  Delhi  Transport  Undertaking  has  suffered  a  heavy  loss  during
 the  recent  years

 (b)  Whether  any  suggestion  has  been  made  to  Government  that  in  order  to

 check  this  loss,  D.  T.  U.  should  be  exempted  from  Sales  Tax  and  road  tax  and  the  out-

 standing
 amount

 should  be
 changed  into  a

 consolidated
 loan  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport
 (Shri  Raj

 Bahadur) :  (a)  Yes.

 (b)  The  Commission  of  Inquiry  into  the  Finance  of  the  Municipal  Corporation
 of  Delhi  and  the  New  Delhi  Municipal  Committee  (Morarka  Commission),  in  Volume  | है  of

 its  repo.t’  on  the  Delhi  Trar.sport  Undertaking,  has
 recommended  that  this  Undertaking

 should  be  exempted  from  payment  of  sales  ‘tax  and  road  tax  and  that  the  balance  of  the

 existing  loans  and  the  overdue  loan  instalments  against  it  should  be  converted  into
 a

 consolidated  loan,  payable in  10  instalments,  commencing  from  1972-73.

 Scheme  to  purchase  Double  Decker  and  single  decker  buses  for  streamlining

 D.T  U.  services

 2596.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government  have  under  consideration  a  scheme  to  purchase
 double  decker  and  single  decker  buses  with  a  view  to  streomlining  the  D.  T.  U.  Services;
 and

 (b)  Ifso,  the  number  of  buses  for  which  orders  have  been  placed  and  the  number
 there  of  likely  to  be  received  as  also  the  time  by  which  these  buses  are

 likely
 to  be

 received  ?

 The
 Minister

 of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport  (Shri  Raj

 Bahadur)  :  The  Delhi  Transport  Undertaking  kas  drawn  up  a  programme  for  the  purchase
 of  double:

 decker
 and  single  decker  buses,

 in  order  to
 improve

 ‘the  bus  services  provided  by

 it  in  the
 capi

 al.

 (b)  Orders  for  the  purchase  of  305  new  (100  double  decker  and  205  single  decker)
 buses  have  already  been  placed  by  the  Undertaking  on  the  concerned  automobile  manufac-

 turing  and  body-building  firms  Out  of  this,  196  (50  double  decker  and  146  single  de  ker)
 buses  Have‘  already  been  received  by  the  Undertaking.  The  remaining  109.  buses  are  also

 expected  to.  be  received  within  the  next  three  months,  in  accordance  with  the  stipulated

 delivery  schedule

 मद्रास  पतन  परियोजना  का  नासिर रा

 2597  श्री  टी०  रीवा  =  ost
 सचल एस०  लद्षमरण :

 कया
 नौवहन

 श्र  प  ्य  ्ਂ  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि
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 क्या  50  करोड़  रुपयों  की  लागत  वाली  मद्रास  are  पतन  परियोजना  के  लिये  नाम

 का  निर्णय  कर  लिया  गया

 क्या  परियोजना  के  नामकरण  के  सम्बन्ध  में  तामिलनाडू  सरकार  से  परामर्श  लिया

 गया  श्र

 («)  यदि  तो  क्या  त्र  परामर्श  किया  जाएगा  श्र  परियोजना  के  नाम  के  बारे  में

 निर्णय  करते  समय  तामिलनाडु  की  जनता  की  श्राकांक्षात्रों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  :  शौर

 wal  परन्तु  कुछ  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 क्या  वाह्य  मद्रास  के  बड़े  पतन  जो  भारत  सरकार के  नियंत्रण  में  है  के

 समग्र  भाग  का  रस्सा  है  ।  यह  प्रश्न  कि  as  पतनों  में  नई  गोदियों  को  कोई  या  क्या  नाम  दिये

 जायें  एक  ऐसा  मामला  है  जो  भारत  सरकार  के  कायें  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  जाता  है  |

 परम्परागत  कौर  गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  को  दिया  गया  ऋण रा

 2598.  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रावद्यकता एं परम्परागत  झ्र ौर  गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  के  लिए  पूजी  निवेश  की  क्या

 कौर

 वर्ष  1969-70  ate  1970-71  में  परम्परागत  श्र  गर-परम्परागत  क्षेत्रों  को

 राष्ट्रीयकृत  शौर  गैर-राष्ट्रीयकृत  ह.) लें कों  अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  कितना  ऋण

 दिया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  यद्वन्तराव  :  alt  सम्भव  तक  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  जैसे  ही  उपलब्ध  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 पर्यटकों  के  लिये  प्रमुख  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  मोटल  स्थापित  करने  की  योजना

 2599,  श्री  मुहम्मद  इराक  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार-कार  से  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  प्रमुख  राष्ट्रीय  राज पथों  पर

 मोटल  स्थापित  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  पर  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  उन  जगहों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  मोटलों  की  स्थापना  की  जाएगी  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 तौर  :  भारत  पेंशन  विकास  निगम  की  चौथी  योजना वधि  के  दौरान  वाराणसी  तथा

 सिलीगुड़ी  में  मोटल  स्थापित  करने  की  योजनायेਂ  हैं  ।  जम्मू  के  मोटल  पर  कायें  चल  रहा  है  ।
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 समाज  कल्याण  सम्बन्धी  कार्य

 2600.  श्री  मुहम्मद  तारीफ  क्या  शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समाज  कल्याण  कार्यों
 के

 परिणाम  शीघ्र  प्राप्त  करने  के

 लिए  एक  तीन  तरपन  कार्यवाही  वाला  कार्यक्रम  चलाने  का  र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  ?

 शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  सें  उप मन्त्री  श्री  के ०  एस०  :

 नहीं  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 थिएटर  ग्रा मीरा  संस्थान  को  वित्तीय  सहायता

 2601.  श्री  एम०  के  कण्णन  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  पालघाट  जिले  के  थवानूर  स्थित  ग्रा मीरा  संस्थान  की

 वित्तीय  सहायता  की  राशिਂ  में  कमी  कर  दी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 क्या  सरकार  का  विचार  संस्थान  के  वित्तीय  सहायता  की  न्याय  संगत

 राशि  निर्घारित
 करने  की  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  alt  समाज  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :  संस्थान

 के  वार्षिक  झ्रावर्ती  अनुदान  में  कोई  कभी  नहीं  की  गई  है  ।

 ate  थावानूर  ग्रामीण  संस्थान  सहित  विभिन्‍न  ग्रामीण  संस्थानों  को  श्रावस्ती

 खर्चे  के  लिए  विधिक  अनुमोदित  रजिस्टर  पर  दाखिल  किये  गये  छात्रों

 की  प्रदत्त  पाठयक्रमों  के  अ्राघार  पर  केन्द्रीय  सहायता  को  ध्यान  में  रखते  निश्चित

 की  जाती  है  ।  ग्रामीण  संस्थापकों  की  सहायता  योजना  के  ale  सामूहिक  अनुदान  निर्धारित

 करना  संभव  नहीं  है  ।

 सोने  ate  चांदी  का  चोरी  छिपे  लाया  जाना

 2602,  श्री  एस०  कार  दा सारा  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 देश  में  प्रतिवर्ष  चोरी  छिपे  कितना  तथा  कितने  मूल्य  का  सोना  लायो

 जाता
 है  ale  कितनी  तथा  कितने  मुल्य  की  चांदी  देश  से  बाहर  जाती

 ag  1970-71  में  कितनी  बार  सोना  इरादी  पकड़ा  गया  कौर  देश  में  कितने  मूल्य

 का  सोना  चोरी  छिपे  लाया  गया  तथा  कितने  मुल्य  की  चांदी  देश  से  बाहर  चोरी  छिपे

 कौर

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  अवध  कार्यों  को  रोकने  के  किसी  पक्के  तरीके  पर  विचार  किया

 है  यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?
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 —

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  भारत  में  प्रतिशत  चोरी

 छिपे  आयात  की  जाने  वाले  सोने  तथा  भारत  से  बाहर  चोरी  छिपे  निर्यात  की  जाने  वाली  चांदी  की

 मात्रा  तथा  उसके  मुल्य  का  विश्वसनीय  अनुमान  लगाना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  1970-71  में  किये  गये  श्रभिग्रहणों  की  संख्या  1019

 थी  ।  इस  wafer  में  पकड़ी  गई  चांदी  तथा  सोने  की  मात्रा  कौर  मूल्य  निम्नानुसार  था  ।

 पकड़ी  गई  मात्ना  मूल्य  रुपयों

 अ्रन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  दर  भारतीय  बाजार  दर  पर

 सोना  4,668  394  794

 चाँदी  37,376  199.

 a

 देश  के  झा कार  ate  उसकी  लम्बी  स्थल  सामानों  तथा  समुद्रतट  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  देश  में  माल  के  तस्कर-रायात  तथा  तस्कर-निर्यात  को  रोकने  के  लिए  कोई  पूर्णत  दोषरहित

 कार्यविधि  तैयार  करने  में  बहुत  सी  भ्रसाथ्य  समस्याए  उपस्थित  होती  हैं  ।  लेकिन  तस्कर

 व्यापार  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  कानूनी  तथा  aaa  उपाय  किए  गए  हैं

 सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 सूचना  एकत्न  करना  कौर  उस  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  at  जिन  व्यक्तियों

 के  बारे  में  तस्कर  रायात-निर्यात  करने  का  संदेह  है  उन  पर  निगरानी  जिन  जहाजों  तथा

 वायुयानों  पर  संदेह  हो  उनकी  तालाशी  लेना  तथा  समुद्र  तट  व  सीमाओं  के  सुगमता  से

 पार  कर  सकने  योग्य  क्षेत्रों  की  गीत  की  व्यवस्था  ।  सीमाशुल्क  के  समाहर्ता  अपर  समाहर्ता

 वरिष्ठ  अधिकारियों  को  ग्रन्थ  रूप  से  तस्कर  रायात-निर्यात  विरोधी  कार्य

 की  निगरानी  करने  के  लिए  सुगमता  से  पार  कर  सकने  योग्य  क्षेत्रों  में  तैनात  किया  गया  कुछ

 वस्तु ग्र ों  के  aaa  श्रायात  निर्यात  को  रोकने  तथा  उन  वस्तुभ्नों  को
 रोके  रखने  के  कार्य  को

 घाजनक  बनाने  के  निमित्त  विशेष  उपाय  के  रूप  में  सीमाशुल्क
 1962  में

 संशोधन  करके  अतिरिक्त  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  इकट्ठी  की  गई  सूचना  को  हट्टी  में  रखते

 हुए  स्थिति  की  समीक्षा  भी  की  जाती  है  ताकि  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 जीवन  बीमा  निगम  तथा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया

 द्वारा  बैंकों  में  जमा  राशि  का  अन्यत्र  लगाया  AAT

 2603,  श्री  सी
 ०  चित्ती  बाबू  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  atc  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  gat  में  aga  जमा

 राशि  को  अन्तर  बेक  प्र विलम्ब  राशिਂ  माफी  में  लगाते  रहे
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 क्या  बैंकों  द्वारा  रखे  जाने  वाले  नकदी  अ्रनुप्रात  पर  इसका  अग्रसर

 कया  जीवन  बीमा  निगम  तथा  युनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  भ्र विलम्ब  राशि

 की  मंडी  में  प्रवेश  करने  ae  श्रमिक  मुनाफा  भजन का  हलकों  द्वारा  पूँजी  संचालन  पर  FU

 नहीं  कौर

 यदि  तों  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  उपचारी  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर

 रही  है  ?

 वित्त  मंत्री
 (att  यशावन्तराव

 :  जून  1970  से  पहिले  रिजर्व

 सूचित  वाणिज्यिक  dat  को  बेकिंग  संख्याश्रों  तथा  सहकारी  बैंकों  के  श्रत्तिरिक्त  अन्य  पार्टियों  को

 मांगने  पर  मिलने  वॉली  )  तथा  थोड़ी  अवधि  जमा  रकमों  पर  ब्याज  देने  की

 मति  नहीं  देता  था  ।  3  जून  1970  से
 रिजवी  बैंक  जीवन  बीमा  निगम  तथा  यूनिट  ट्रस्ट

 उनके  द्वारा  बंकरों  में  जमा  करायी  गयी  मांगने  पर  मिलने  वाली  तथां  थोड़ी  अवधि  की

 जमा  रकमों
 प्रन्त रब  मांगने  पर  मिलने  वाली  राशि  मार्केट  में  प्रचलित  दर

 पर  ब्याज  प्राप्त  करने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  है  ।

 नहीं  ।

 कौर  :  चु  कि  प्रनुसूचित  वारि  ज्यदा
 अन्तर-बैंकीय  मांगने  पर  मिलने  वाली

 राशि  मोंटी  जीवन  बीमा  निगम  कौर  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  को  अन्तर

 बैंकीय  मांगने  पर  मिलने  वाली  तथा  थोड़ी  श्रीधर  की  रकम  प्राप्त  कर  सकते  हैं  इसलिये  बैंकों  के

 पास  जमा  रकम  की  मात्रा  में  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  फिर  बैंकों  जीवन  बीमा

 निगम  site  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  को  अन्तर  बेकार  मांगने  पर  मिलने  वाली  राशि  मार्केट

 दरों  पर  ब्याज  देना  पड़ता  है  जो  बचतों  कौर  भ्रल्पावधघिक  बचतों  पर  देय  दरों  से  श्रमिक

 होती  है  ।  इस  यह  वित्तीय  निकायों  के  दो  स्कंधों  अर्थात्  एक  ae  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  बैंकों  ate  दूसरी  ate  दो  दीर्घावधिक  वित्तीय  संस्थानों  के  बीच  aa  at  ज  के

 समायोजन  का  है  ।

 एयरलाइन्स  के  श्रविकारियों  द्वारा  daz  सदस्यों  alt  प्रतिष्ठित

 व्यक्तियों  के  समान  की  जांच  पड़ताल  किया  जाना

 2604.  श्री  ato  नीति  बाबू
 :  क्या  पर्यटन  ale  नागर  fasta  मंत्री यह  '  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एयरलाइन  के  भ्रधिक्रारियों  द्वारा  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  कौर  संसद  सदस्यों  के  समान

 की  जांच  पड़ताल  करने  के  क्या  कारण  प्रौर

 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  एयरलाइन्स  के  अधिकारियों  को  कतिपय  निदेश

 न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 —_—-—

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी
 :  (# }

 श्र  :  30  1971  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  एक  विमान  को  बलात्‌  लाहौर  ले

 जाये  जाने  की  घटना  के  फलस्वरूप  कई  एहतियाती  उपाय  लागू  किये  गये  हैं  जिनमें  यात्रियों  कौर

 हाथ  में  ले  जाये  जाने  वाले  सामान  की  तलाशी  भी  शामिल  है  ।  ऐसा  किसी  भी  विमान  कम्पनी  द्वारा

 यात्ना  प्रारम्भ  करने  वाले  यात्रियों  ate  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  मामले  में

 किया  जाता  दै  atc  ग्रथिकांश  रूप  से  जांच-पड़ताल  का  ag  कार्य  पुलिस  द्वारा  किया  जाता  है
 |

 के  ताम्बरम  श्र  चिगंलपट  जिलों  में  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  को  ania  किराया  कौर  नगर  भत्ता

 2605.  को  ato  चित्ती  बाबू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 तमिलनाडु  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  ताम्बरम  ate  चिगंलपट  जिलों  में  रह

 रहे  अपने  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  कौर  नगर  भत्ता  देन  ar  नींद  कर  लिया

 ग्रोवर

 बया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  उपयुक्त  स्थानों  पर  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  wie  नगर  भत्ता  देने  का  है  कौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  ty

 हूँ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  गर  :  {).  सूचना  राज्य  सरकार
 से

 प्राप्त

 की  जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  |

 नहीं  ।  ये  भत्ते  केवल  उन  केन्द्रीय  सरकारी  करमचारियों  को  मिलते  हैं  जो

 कृत  नगरों/शहरों  में  तैनात  हैं  ।  1961  की  जनगणना  के  श्रीकुमार  ताम्बरम  ale  चिगंलपट  नगर

 उनकी  जनसंख्या  के  आधार  पर  वर्गीकृत  दहर/नगर  नहीं  नगरों/शहरों  के  तथा  ताम्बरम

 और  चिगंलपट  कभी  अगले
 वर्गीकरण  के  लिये  श्री  1971  की  नगराना  के  परिणामों

 की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  जनसंख्या  के  अन्तिम  प्रांगण  at  ma  हैं  ।

 Loan  Outstanding  Against  Rajasthan

 2606.  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  total  amount  of  Central  Government  loans  outstanding  against  Rajas-
 than  Government  at  present;

 (b)  The  amount  of  loans  received  b  y  the  State  Government  from  Central  Govern
 ment  during  the  last  three  years;  and

 (¢)  Whether  the  loans  received  were  actually  spent  on  ite
 sanctioned  ?

 for  which  they  were

 56755  cror

 The  Minister  of  State  in  the  Ministr  y  of
 Finance  (Shri  1२,  Ganesh)  ;  (a)  Rs es  as  On  31st  March,  1971,

 ु
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 a

 (b)  The  Government  of  Rajashthan  received  Central  loans  aggregating  Rs.  84-34

 crores  during  1968-69,  Rs.  151:34  crores  during  1969-70  and  Rs.  111°70  crores  during

 1970-71.

 (c)  Quite a  substantial  portion  of  the  loans  were  either  in  reimbursement of
 expenditure  (like  loans  towards  drought  relief  expenditure)  or  for  general  purposes  (like

 loans  in  lieu  of  Small  Savings  collections  in  the  State,special  loan  assistance  and  Ways  and

 In  other  cases,  the  loans  were  generally  sanctioned  on  a  provisional Means  advances).
 basis  with  reference  to  approved  outlays  and  programmes  and  will  be  subject  to  adjustment
 on  the  basis  of  audited  figures  of  expenditure.

 Payment  of  Income-tex  and  excise  duty  by  factories  in  Ratlam,

 Mandasur  and  Bhopal

 2607.  D.R.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pieased  to

 state

 (a)  The  amount  of  excise  duty  paid  by  the  factories  engaged  in  producing  straw

 products  starch,  sugar,  cotton  yarn  and  textiles  in  Ratlam,  Bhopal  and  Mandsaur  Districts
 of  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years;

 (b)  The  amount  of  income-tax  received  by  Government  from  the  Managing
 Directors  or  the  companies  running  these  factories  during  the  last  three  years  and  the

 arrears  of  income-tax  and  excise  duty  which  were  outstanding  against  them  as  on  30th

 December,  1970;  and

 (9)  Whether  the  accounts  of  these  industries  were  audited  by  some  senior  officer

 of  the  Central  Government  during  the  Jast  three  years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.R.  Ganesh)  :  (a)  The

 amount  of  excise  duty  paid  by  the  factories  engaged  in  producin:  straw  products  starch,

 sugar,  cotton  yarn  and  textiles  in  Ratlam,  Bhopal  and  Mandsaur  Districts  of  Madhya
 Pradesh  during  the  years  and  is  as  under  माना

 जा

 Commodity

 Rs.  Rs  Rs.

 Straw  products  starch  111  nil  nil

 Sugar  41  35,472  74,45,444  66,59,480

 Cottcn  Yarn  5,48  ,604  7,36,627  9,63,404

 Textiles  13,972,535  12,09,427  11,56,313
 —————e

 (b)  The  amount  of  excise  duty  outstanding  against  the  above  factories  at  the  end

 of  December,1970  was  Rs.  33,637.  Information  regarding  the  realisation  of  income-tax  from

 the  Managing  Directors  or  the  companies  running  these  factories  during  the  period
 to  and  the  amount  of  income-tax  outstanding  against  them  at  the  end  of  Decem-

 ber,  1970  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (८)  The  accounts  relating  to  the  production  and  clearance  of  excisable  goods as
 also  payment  of  Central  Excise  duty  by  these  units  have  been,  in  the  normal  course  sub-

 jected to  audit  by  the  officers  of  the  Central  Excise  Department,  as  also  by  the  audit

 parties  of  the  accountant  general  in  some  cases.
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 Sale  of  Poppy  Husk

 2608.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  Whether  an  opium  grower  cannot  keep  ‘poppy  husk’  with  him  after  June

 every  year  ;

 (b)  Whether  he  gets  only  Rs.  4/-to  Rs.  5/-  per  quintal  for  his  produce;

 (c)  Whether  a  permit  is  required  to  be  obtained  by  him  from  the  district  colle-

 ctor  to  Sell  it  in  the  market;

 (d)  Whether  it  becomes  very  difficult  for  the  farmers  residing  in  far  off  villages

 to  obtain  such  a  permit  as  tke  distarce  between  their  villages  and  the  office  of  the  District

 Collector  is  sometimes  100  miles  or  so;  and

 (e)  | | छ  so,  whether  Government  propose  to  make  any  changes  in  the  16162.0 1.0 1016.0  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  [K.'R.  Ganesh)  :  [(8)  An

 opium  grower  can  keep  ‘poppy  husk’  with  bim  from  Ist  April  to  31st  July  every  year.

 (b)  According  to  information  available,  a  farmer  gets  about  Rs.  6/-  to  Rs.  10/-

 per  quintal  for  poppy  husk.

 (c)  No  permit  is  required  to  be  obtained  by  the  farmer  to  sell  poppy  husk  in

 the  market  from  1st  April  to  31st  July  every  year.  After  that  date  permit  is  necessary  from

 the  appropriate  State  authority,  for  sale  of  poppy  husk.

 (d)  and  (e)  No  complaints  have  been  received  by  the  Government  from
 the  far-

 mers in  this  regard  as  generally,  they  complets  the  sale  of  poppy  husk  before  3151  July

 every  year.

 Grants  to  Social  Welfare
 Institutions

 in  States

 2609.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Elucation  and  Social  Wel-

 fare  be  pleased  to  state  the  names  of  Social  Welfare  Institutions  in  Madhya  Pradesh  to

 whom  grants  were  given  by  the  Central  Social  Welfare  Board  during  the  last  two  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri  K.  S.

 Ramaswamy)  :  The  information  is  given  in  the  two  statements  enclosed.  [Placed  in  the

 Library  See  No.  L.  T-470/71}

 ह. ध. मपतस  भारत  कमर्शियल  कम्पनी  के  नाम  आयकर  की  बकाया

 2610.  श्री  के  ०  :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  wot  करेंगे  कि  :

 fae  भारत  कमर्शियल  कम्पनी  के  नाम  राय-कर  की  34  लाख  रुपये  की  राशि

 बकाया

 99



 Written  Answers  Jyaistha  28,1893  (Saka)

 यदि  तो  यह  रिकी  कब  से  बकाया  कौर

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्यो  कार्यवाही  की
 है

 तथा  करने  का

 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  कार  :  dag  भारत  कमर्शियल

 कम्पनी  की  तरफ  कर  निर्धारण-वर्ष  1962-63  के  लिए  34  लाख  रुपये  :  ग्राम-कर  की  मांग

 बकाया  है  ।

 यह  रकम  7  जनवरी  1970  से  बकाया  पड़ी  है  ।

 इस  रकम  wea  निर्धारण  वर्षों  से  सम्बन्धित  कुछ  ग्रन्थ  की  वसूली

 ग्राम-कर  adele  न्यायाधिकरण  उनके  द्वारा  सम्बद्ध  अपीलों  के  निपटारे  किये  जाने  तक

 के  लिए  स्थगित  कर  दी  गई  है  ।  लेकिन  न्यायाधिकरण  ने  निदेश  दिया  है  कि  45-33  लाख  रु०

 निर्धारित  कम्पनी  के  सालिसिटर  मेसर्स  खेतान  एण्ड  कम्पनी  के  नाम  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया

 में  जमा  कराये  जाने  सालिसिटर  द्वारा  राय-कर  विभाग  को  कथित  रकम  के  लिये  गारंटी

 दी  जानी  चाहिए  ।  सालिसिटर  ने  तदनुसार  राय-कर  अधिकारी  को  आवश्यक  गारंटी  दे  दी  है  ।

 अशोक  माक  टिंग  कम्पनी  को  AIT  राय-कर  की  बकाया  राशि

 2611.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसर्स  अशोक  मार्केटिंग  कम्पनी  की  ae  प्राय-कर  के  रूप  में  38  लाख  रुपयों

 की  राही  बकाया

 यदि  तो  यह  राशि  कब  से  बकाया  तौर

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्यों  कार्यवाही  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार  मसला  wale  मार्केटिंग

 कम्पनी  पर  55°46  लाख  रु०  की  रकम  बकाया  है  |

 (a)  इस  रकम  में  निम्नलिखित  मद्दे  शामिल  जो  उनके  सामने  दी  गई  तारीखों  से

 बकाया  है

 रकम  a  ख
 जब  से  बकाया

 है

 OUUY
 व  ७16  29-8-1967 15,9

 eee  1-3-1963

 51,000

 7,03,000  1-6-1970
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 उपयुक्त  15°96  लाख  रुपये  की  मांग  की  पहली  मद  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 स्थगित  कर  दी  गई  है  ।  अगली  तीन  मदों  जिनका  जोड़  32°47  लाख  रु०  होता  केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष  कर  बोझ  ने  स्थगित  कर  दिया  है  ।  7'03  लाख  रु०  की  मांग  की  ग्रंथि  मद  को  ग्न

 प्राधिकरणों  द्वारा  निर्धारित  द्वारा  दाखिल  की  गई  अपीलों  के  निकाय  हो  जाने  तक  के  लिए

 स्थगित  कर  दिया  गया है  |  हालांकि  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड़े  कौर  अन्य  प्राधिकरणों  द्वारा

 स्थगित  मांग  की  अन्तिम  चार  मदों  के  वसली  प्रभारी  पत्न  की  कार्यवाही  औपचारिक  रूप  में

 शुरू  वर  दी  गई  लेकिन  जिन  विचाराधीन  मामलों  के  लिए  स्थगित  area  दिये  गये  उनका

 निपटान  होने  के  बाद  ही  कारगर  उपाय  किये  जा  सकते  हैं  ।

 अध्ययन  हेतु  विदेशों  को  गये  विद्याथियों  की  संख्या

 2612.  श्री  इयासनन्दन  मिश्र  :  संया  दिक्षा  ale  समाज  क  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 1968,  1969  mix  1970  में  वह
 are  विदेशों  को  eat  करने

 के  लिए  गए

 विद्यार्थियों  की  संख्या  कितनी  कौर

 इस  अ्रबघि  में  उसमें  से  कितने  विद्यार्थी  अपने  व्यय  सरकारी  व्यय  पर  तथा  ग्रन्थ

 देशों  के  व्यय  पर  थलग-अलग गये  थे  ?

 शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 )  ग्र  विचारा  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ag  1986,  1969  ate  1970  के  दौरान  विदेश  जाने  वाले  भारतीय  त्रों  जियों

 की  संख्या  बताने  वाला  विवरण  ।

 a

 ag  निजी  तौर  सरकार  की  विदेशों  की  अन्य  स्त्रोतों  कुल  जोड़

 लिव क
 पर  जोर  से  कौर  से  से  |

 1  2  3  4  5

 1968  2,053  211  2,533  468  5,265

 1969  2,310  127  1,886  448  4,771

 1970  2,952  48  1,320  314.  4,634

 Setting  up  of  a  Branch  of  Nationalised  Banks  in  Tarraya  Bazar

 Saran  District.

 2613.  Shri  K.  M.  Madhukar :  Will  the  Minister  of  Finance  be
 1010

 eased  to  state:

 नग प  for mt
 aah  कम  /  RET  नियों  इत्यादि  द्वारा  प्रतिनियुक्त  परिवादी  भ्रमर  |
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 (a)  Whether  Government  have  taken  any  decision  to  set  up  a  branch  of  one  of

 the  nationalised  banks  in  Tarraya  Bazar,  Saran  District  in  the  near  future;  and

 (b)  If  so,  the  time  by  which  a  branch  will  be  opened  ?

 "The  Minister  of  Finance  (Shri  Chavan)  :  (a)  &  (b)  .  There  is  no  proposal

 at  present  to  open  any  office  of  the  nationalised  banks  at  Tarraya  Bazar  (Saran  District,

 Bihar  State).  However,  Central  Bank  of  India,  the  lead  bank  for  the  district,  has  heen

 asked  to  examine  the  feasibility  of  opening  an  office  at  the  centre.

 Inconvenience  in  Getting  Loans  from  Nationalised  Banks

 in  Champaran  District  of  Bihar

 2614.  Shri  K,  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (2)  Whether  the  people  of  district  Champaran,  (Bihar)  have  to  face  a  lot  of  in-

 convenience  in  obtaining  loans  from  the  nationalised  bank  located  in  that  area  inspite  of

 the  fact  that  the  amount  deposited  by  them  in  these  banks  is  much  more  than  the  amount

 of  loan  advanced  to  them  for  carrying  on  their  business:  and

 (b)  | 1 ह  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  remedy  the

 situation  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Chayan)  :  (a)  &  (b)  .  The  quantum  of  loans

 granted  to  individual  borrowers  has  no  direct  relation  to  the  quantum  of  deposite  collected

 in  a  particular  area.  Loans  are  granted  for  all  productive  purposes  if  they  are  considered

 viable.  Despite  the  liberalised  credit  policy  adopted  by  the  nationalised  banks  in  respect
 of  smal!  borrowers,  complaints  do  come  upalleging  that  credit  requirements  of  small

 borro-wers  are  not  ieceiving  adequate  attention.  Apart  from  impressing  upon  the  banks
 to  consider  the  genuine  credit  requirements  of  small  borrowers  with  expedition,  when  spe-
 cific  complaints  are  received  the  concerned  banks  are  requested  to  look  into  the  matter
 and  take  remedial]  measures.

 Shares  of  Farmers  in  the  total  Benefits  made  Available
 by  Nationalised  Banks  in  Champaran  District  Bihar,

 2615.  Shri  K.M,  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (8)  The  proportionate  share  of  the  medium  and  small  farmers  in  the  total  bene-

 tits  made  available
 tothe  farmers  by  the  nationalised  banks  in  District  Champaran,

 Bihar;  and

 (b)  The  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  make  such  schemes  effec-

 tive at  the  village  Panchayat  and  Divisional  level  in  case  of  the  medium  and  small  farmers
 are  not  bene.  ited  from  them  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Y.  Chavan)  :  (a)  &  (b)  .  The  nationalised  banks
 do  not  maintain  separate  figures  of  advances  to  medivm  and  small  farmers.  The  Government
 have,  however,  impressed  upon  the  nationalised  banks  the  need  for  giving  priority  to  hitherto

 neglected  sectors  it  cluding  agriculture,  especially  small  farmers.

 Deteriorating  Condition  of  Cultural  Life  in  Villages

 2616.  Shri  K,  M.  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Culture  be  pleased  to  state  :
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 nite a  ाातल्‍यए। एए एएएएएएएएएएएएएएएएएशएणएयआआआ आए er  th

 (a)  Whether  Government  have  tried  to  improve  the  deteriorating
 *  onditions  of

 cultural  life  in  the  villages;

 (b)  If  so,  the  results  of  the  steps  taken  by  Government  in  Bihar  in  this  context;

 and

 (c)  The  programme  chalked  out  under  the  Fourth  Five  Year  Plan  with  a  view

 ot  promoting  cultural  activities  in  the  villages  ?

 The  Minister  of  Education  and  Welfare  and  Department  of  Culture  (Shri  Siddha-

 ratha  Shankar  Ray)  :  (a)  The  Government  do  not  think  that  there  is  any  deterioration  in

 the  conditions  of  cultural  life  in  the  villages.  No  specific  scheme  for  improving  the  con-

 ditions  of  cultural  life  in  the  villages  has  been  drawn  up.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 (c)  No  specific  programme  for  promoting  cultural  activities  exclusively  for  the

 villages  has  been  chalked  out  under  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  उत्तर  प्रदेश  में  दिये  गये  चरण

 2618.  श्री  बी०  कार  शुक्ल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बहराइच  जिले  में  चल  रहे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 ने
 कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये हैं  ।

 काश्तकारों  ,  निम्न-राय  वर्गों  के  लोगों  जैसे  रिक्शा  चलाने

 मोटर  कार  ड्राइवरों  झर  छोटे  पैमाने  पर  ईकाई  शौर  व्यापार  वाले  व्यक्तियों  को  कितनी

 कितनी  राशि  के  scar  दिये  गये  ar

 कया  बहराइच  स्थित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  किसी  इंजीनियर  श्रथवा  डाक्टर  को  भी

 कोई  ऋणा  दिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराबव  :  से  :  मांगी  गयी  सूचना  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  सम्भव  सीमा  तक  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ake  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 काला  घन  बाहर  लाने  हेतु  मुद्रा  का  विमुद्रीकरण

 2619.  श्री  ज्योतिमंय
 बस

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  लगभग  एक  at  नियुक्त  की  गयी  प्रत्यक्ष  कर  जांच

 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि
 '

 काले  घन  की  समानान्तर  ग्रथंव्यवस्था  समाप्त  करने  हेतु

 सबसे  अच्छे  उपाय  के  रूप  में  भारतीय  मुद्रा  का  gar  रूप  से  विमुद्रीकरण  किया

 e यदि  तो  क्या  सरकार  ने  समिति  की  उक्त  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  ?

 शरीर
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 यदि
 तो  उसके  क्या  कार  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  श्रार०  :  से  .  प्रत्यक्ष  कर  जाँच

 समिति  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 होस्टलों  का  निर्माण  करने  हेतु  त्रिपुरा  के  उच्चतर  माध्यमिक

 विद्यालय  को  अनुदान

 2620.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आदिवासी  छात्रों  के  लिए  श्रीवास  उपलब्ध

 करने  के  लिए  होस्टलों  का  निर्माण  करने  की  दृष्टि  से  आदिवासी  कल्याण  निधि  में  से  त्रिपुरा  के

 उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  को  कोई  राशि  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  कितने  कितने  संस्थाओं  ने  राशि  प्राप्त  की  कौर  श्रब  तक  उनमें  से

 प्रत्येक  ने  कितनी  राशि  प्राप्त  की  ax

 इस  समय  प्रत्येक  होस्टल  में  रह  रहे  आदिवासी  छात्रों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी०

 :  से
 :  म्रपेक्षित  सूचना  त्रिपुरा  प्रशासन  से  एकत्न  की  जा  रही  है  ale

 शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 त्रिपुरा  की  परिवहन  व्यवस्था  में  सुधार  हेतु  उपाय

 2621.  श्री  atta  दत्त  :  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  त्रिपुरा  में  मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  ate  ट्यूबों  की  अत्यघिक  कमी  के  कारण

 संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हो

 क्या  त्रिपुरा  के  उप-राज्यपाल  ने  कठिनाईयों  की  दूर  करने  का  शझ्राइवासन  दिया

 ब्रोकर

 ये  st विस्थापितों  के  भरी  संख्या  में  आगमन  के  कारण  पहिले  a  ठा  म्यूजिक  काम  में

 at  रही  हरिपुरा  की  परिवहन  व्यवस्था  में  सुधार  हेतु  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री
 राज  :  .  त्रिपुरा

 प्रदधासन“से  एक  देता  संदेश  प्राप्त  ्  है  जिसमें  पूर्वी  बंगाल  से  ara  विस्थापितों  के  लिए

 सहायता  कार्य  के  लिए  त्रिपुरा  सड़क  परिवहन  निगम  को  100 LUU  ट्रक  टायर
 > उपलब्ध  कराने  की  सहायता  के  लिए  २  ।  उस  निगम

 को  तुरन्त  सप्लाई  भेजने  के  लिए
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 मास  डनलप  )  लिए  के  एक  प्रतिनिधि  से  तत्काल  बात  की  गई  ।  fare  सड़क

 वहन  निगम  की  टायरों  की  वास्तविक  पूर्ति  की  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  ही

 उपरोक्त  के  त्रिपुरा  प्रशासन  से  त्रिपुरा  में  ट्रक  टायरों  की  कमी  के  बारे  में  कोई

 रिपो  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 ate  भ्रम  गीत  त्रिपुरा  प्रशासन  से  एकत्रित  की  जा  रही है
 तथा

 प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 त्रिपुरा  में  राज्य  परिवहन  ats

 2622.  भी
 बीरेन  दत्त

 :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन
 मंत्री  यह  बताते  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  राज्य  परिवहन  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  है  ।  यदि  तो  किस

 तारीख  को

 इस  ate  के  नियंत्रण  में  कितनी  बसें  ate  ट्रक  चल  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  राज  :  कौर

 त्रिपुरा  में  किसी  राज्य  परिवहन  ats  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  सड़क  परिवहन  निगम

 अ्रधिनियम  1950  के  श्रन्तगंत  -  31  art  1970  को  त्रिपुरा  सड़क  परिवहन  निगम  की  स्थापना  को

 गई  जिसका  काम  क्षेत्र  में  सड़क  परिवहन  सेवायों  की  व्यवस्था  करना  था  ।  इस  निगम  ने  34  ट्रक

 पहले  ही  खरीद  लिये  हैं  कौर  जून  1971  के  अन्त  से  पहले  ale  26  ट्रक  खरीदने  का  प्रस्ताव  है  ।

 झप  निगम  ने  wal  कोई  बस  नहीं  खरीदी  है  ।

 त्रिपुरा  में  स्कूल  का  दर्जा  बढ़ाने  हेतु  अन्नदान  देना

 2623.  श्री  बीरन  दत्त  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  ल्रिपुरा न्  के  जलधारा  स्कूल  का  दर्जा  उच्चतर  माध्यमिक

 विद्यालय  तक  करने  के  लिए  अनुदान  माँगा  है  :  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  कौर  (a).  जी  नहीं  ।  त्रिपुरा  में  जलधारा  नाम  का  कोई  स्कूल  नहीं  है  ।  त्रिपुरा

 में  साल  गरह  नामक  एक  सीनियर  बेसिक  स्कूल  अवश्य  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस

 स्कूल  का  दर्जा  बढ़ाकर  इसे  हाई  स्कूल  करने  का  प्रशन  त्रिपुरा  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 हरिजनों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  arse  प्रदेश  सरकार  को  अनुदान

 2624.  श्री  टी०  बालकृष्ण या  :  कया  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  ag  1970-7)  के  दौरान  हरिजनों  ate  शिष्टजनों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण

 हेतु  arr  प्रदेश  सरकार  को  किसी  राशि  का  नियतन  किया  गया  कौर

 यदि  तो  कितना  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय में  उप मन्त्री  ०  के०  एस०  :

 att

 ्
 जानकारी  म्रनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीयकृत  बलों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋण

 2625.  श्री  भुवाराहुन  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडू  में  राष्ट्रीयकृत  sal  द्वारा  लघु  उद्योगों  को

 aa  तक  कितनी  राशि  के  aa  ait  alae  घन  दिये  गये  कौर

 लघु  उद्योगों  को  ऋण  कौर  श्रीराम  धन  देने  के  लिए  प्रत्येक  बैंक  के  लिए  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  यदावन्तराव  :
 तमिलनाडू  में  राष्ट्रीयकृत  बंक  द्वारा  लघु

 उद्योगों  को  दिसम्बर  1970  के  aa  तक  दिये  गये  ऋणों  के  gis  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 lava
 खातों  की  संख्या  2109

 बनाया  रकम  22°36  करोड़  रुपये

 इसमें  प्रौद्योगिक
 बस्तियों

 को  दिये  गये  ऋण  भी  शामिल  हैं  :

 राष्ट्रीयकृत  बेक  प्रत्येक  वर्ग  के  लिए  अलग  अलग  रकमों  का  निर्धारण  नहीं  करते  हैं  ।

 राष्ट्रीय कररा  के  बाद  से  ऋण  देने  की  उदार  प्रक्रिया  के  अनुसार  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  ऋण

 सम्बन्धी  श्रावश्यकताश्रों  को  पहले  से  अधिक  मात्रा  में  पुरा  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 उच्च  अध्ययन  हेतु  विदेशों  को  भेजे  गये  छात्र

 2626,  श्रीमती  भांबी  तनकप्पन  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उच्च  अध्ययन  के  लिये  विदेश  भेजे  गये  छात्रों  की  संख्या

 का  वर्ष  वार  अगौर  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 उनमें  भ्रनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्नों  की  संख्या  कितनी
 भ्र ौर
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 विदेशों  में  उच्च  अध्ययन  के  लिए  छत्तों  के  चयन  की  कसौटी  कया  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  कौर  .  विवरण  संलग्न  है  ॥

 विदेश  में  अध्ययन  के  हेतु  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  संचालित  दो

 छात्रवृत्ति  योजनाएं  हैं  ।  इनमें  से  पहली  योजना  का  सम्बन्ध  विदेशी  सरकारों  द्वारा  दी

 जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  से  है  ।  इसके  लिए  योग्यता  ही  चयन  की  एक  मात्र  कसौटी  है  ।  दूसरी

 जिसकी  वित्त व्यवस्था  पुरणांतया  भारत  सरकार  द्वारा  की  जाती  केवल  म्रनुसूचित  जातियों

 अनुसूचित  आदिवासियों  ate  भ्रनुसूचित  श्रादिवासियों  के  विद्यार्थियों  के  लिए  है  दस  योजना  के

 अधीन  प्रतिशत  नौ  छात्रवृत्तियां  उपलब्ध  होती  हैं  ।  यद्यपि  प्रतिवर्ष  9  भ्रभ्याथियों  का  चयन  किया

 जाता  तथापि  विदेशों  में  उनके  चुने  हुए  विषयों  में  उन्हें  स्थान  दिलाना  aga  सम्भव  नहीं

 कौर  इसी  कारण  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  संख्या  में  कमी  हुई  है  as  भी  ध्यान  देने

 योग्य  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एक  अनुसूचित  जाति  का  श्रश्यर्थी  उपरोक्त  प्रथम  योजना

 के  लिए  योग्यता  के  अचार  पर  चुना  गया  थ  ।

 विवरण

 पिछले  dit  वर्षों  में  निम्नलिखित  संख्या  में  छात्र  उच्च  अध्ययन  के  हेतु  विदेश  भेजे

 गये  थे

 विदेश  भेजे  गये  छात्रों  को  शर  उनके  ग्रन्तगंत  भ्रनुसूचित  जातियों  शौर

 भ्रनुसूचित  आदिवासियों  की  संख्या

 qq  उनमें  समाविष्ट  श्र  जा०  शौर  Wo  ATo कुल  सख्या

 1968-69  326  6  2

 1969-70  323  3  6

 1970-71  300  4
 ar

 fata  भेजे  गये  अनुसूचित  जातियों  wie  शभ्रनुसूचित  आदिवासी  छात्रों  की  राज्य  वार

 शौर  वर्ष  वार  संख्या  इस  प्रकार  है  —

 राज्य  क्षत्र  aq  1968-69  1969-70  1970-71

 विधि ae  ms  us  श्र  झ्
 जा०

 sie  अ  जा०
 £.” ह  श्री

 त  मि  ल  न  डू

 मगर

 ed राजस्थान

 महा  राष्ट्र

 हिमाचल  प्र  दवा
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 उत्तर  प्रदेश

 क़सम

 नागालैंड

 पंजाब

 मध्य  प्रदेश

 अधि  प्रदेश

 त्रिपुरा

 अज्ञात

 योग  2  5  6  ||

 सामान्य  छात्रवृत्ति  योजना  के  झ्र घिन  भेजे  गये  छात्रों  की  राज्यवार  सूचना  इस  मंत्रालय  में

 नहीं  रखी  जाती  है  ।

 अरन दान  आयोग  के  अनुदान

 2527,  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  व्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  ara  द्वारा  केरल  विश्वविद्यालय

 को  कितनी  राशि  के  अनुदान  दिये  are

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  के  अन्य  विश्वविद्यालयों  की  ag  वार  कौर  राज्यवार

 दिये  गये  अनुदानों  के  साथ  इसकी  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  है  ?

 शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०

 :  ate  विश्वविद्यालयों /  विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाली  संस्थापकों  को  जिनमें

 केरल  विश्वविद्यालय  भी  शामिल  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों  का

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  472/71]

 जीवन  बीमा  निगम  की  आवास  seat  योजना

 2628,  श्रीमती  wat  तनकप्पन  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जीवन  बीमा  निगम  की  आवास  ऋण  योजना  को  दस  हजार

 से  अधिक  की  झ्राबादी
 वाले  शहरों  में  भी  arg  करने  का  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  श्रार०  :  कौर  .  नहीं  ।

 मकान  बनवाने  के  लिए  aa  देने  की  जीवन  बीमा  निगम  की  बन्धक  श्र  मकान

 के  मालिक  बनोਂ  योजनाएं  जनसंख्या  पर  ध्यान  दिये  उन  सभी  केन्द्रों  में
 लागू  की  गयी  हैं
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 जहां  पर  निगम  के  शाखा  कार्यालय  ग्रीवा  उप-कार्यालय  हैं  ।  ऐसे  कुछ  केन्द्रों  की  जनसंख्या  तो

 10000  से  भी  कम  है  ।  ये  योजनाएं  कुछ  ऐसे  अरन्य  चने  हुए  केन्द्रों  में  भी  लागू  हैं  जहां  जीवन

 बीमा  निगम  का  कोई  कार्यालय  नहीं  है  ।  जिन  केन्दों  में  ये  योजनाएं  लागू  हैं  उनकी  कुल  संख्या

 423  है  ।

 Section  Officers,  Hindi  Translators  and  Hindi  assistants  in  the
 Deparment  of  Econemic  affairs.

 2629  Shri  Shailani:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State:

 (a)  The  number  of  Section  officers,  Hindi  Translators  and  Hindi  Assistants  in  the

 Hindi  Section  of  the  Department  of  Economic  Affairs  in  his  Ministry;

 (b)  The  method  of  recruitment  and  promotion  to  the  said  posts;

 (c)  The  number  of  Scheduled  Caste  and  Tribe  employees  among  them;
 and

 (d)  If  reply  to  part  (c)  above  be  in  the  negative,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  finance  Revenue  &  Expenditure  (Shri  K.  R.

 Ganesh)  :  (a)  The  staff  position  in  the  Hindi  Section  is  as  under

 (i)  Secticn  Officer  2

 (ii)  Hindi  Translators  10

 (iti)  Hindi  Assistants  7

 5
 years  service  in  the (b).  (i)  Section  officers  :  Promotion  of  Translators  with

 grade  within  the  Department,  fai.lng  which  by  transfer  on  deputation,  failing  which  by

 direct  recruitment.

 (ii)  Hindi  translators:  By  transfer  of  persons  employed  in  the  Ministry  of

 Finance  and  holding  for  the  time  being  the  posts  of  Hindi  Asssistants  (Grade  Rs.  210-530)

 with  minimum  three  years  of  service  in  the  grade,  failing  which  by  direct  recruitment.

 (iii)  Hindi  Assistants  :  There  are  no  recruitment  rules  for  these  posts  since  the

 Government  has  decided  to  abolish  them  and  create  posts  of  translators  in  lieu.  The

 present  incumbents  were  selected  from  among  the  Hirdi-knowig  U.  D,  Cs  andL.D.  Cs,

 on  an  all  Secretariat  basis.

 (c)  None.

 (d)  In  the  section  officer’s  grade  the  reservation  otders  do  not  apply  since  they

 have  been  filled  by  promotion.  As  regards  the  Hindi  Assis‘ansts  who  have  been

 promoted  as  Translators,  were  recruited  initially  through  the  U.  ए  5.  C.  and  nominated  by

 the  Ministry  of  Home  Affairs.  No  Hindi  Assistant  telonging  to  Scheduled  Caste  and  Scheduled

 tribe  was  nominated  by  the  Ministry  to  the  department  of  Economic  Affairs.  As  regar.s

 Hindi  Assistants,  ad  hoc  appointments  have  been  made  from  amongst  Hindi-knowing

 U.D.Csand  L.D.Cs  on  an  all  secretariat  basis.  These  are  purely  ad  hoc  because

 according  to  the  present  instructions  of  the  Ministry  of  home  Affairs,  the  posts  of  Hindi
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 Assistants are  to  be  abolished  and  in  lieu  posts  of  hindi  Translators  are  to  be  created.

 Action  in  this  behalf is  already  in  hand  and  as  soon  as  the  ‘ecruitment  rules  are  framed

 116  posts  will  be  filled  on  regular  basis  and  the  orders  for  reservation  for  Scheduled  Caste

 Scheduled  Tribes  will  be  observed,

 एम  बीज  पाठ्य कम  A  प्रवेश  हेतु  वाणिज्य  में  राष्ट्रीय

 डिप्लोमा  को  मान्यता

 2630.  श्री  किन्नर  लाल  :  क्या  दिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  एम०  बी०  ए०  पाठ्यक्रम  a  AGN  तु  भारत  सरकार

 के  वाणिज्य  में  राष्ट्रीय  की  मान्यता  इस  वर्ष  से  समाप्त  कर  दी  यदि  हाँ  तो  इसके

 क्या  कालरा  हैं  ।

 स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  भारत  सरकार  के  राष्ट्रीय  डिप्लोमा  प्राप्त

 व्यक्तियों  पर  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  कतिपय  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  ने  राष्ट्रीय  डिप्लोमा  प्राप्त  लोगों  के  लिए  स्नातकोत्तर

 के  अध्ययन  हेतु  पत्राचार  पाठयक्रम  प्रारम्भ  करने  की  एक  योजना  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए

 भेजी  है  यदि  हां  तो  क्या  सरकार  करा  विचार  इसे  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  का  कौर

 राष्ट्रीय  डिप्लोमा  sca  छात्रों  द्वारा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रमों  में  आगे  अध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  क्या  हल  है  ?

 दिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 कायें  carat  में  मास्टर  डिग्री  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के  संबंध  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने

 वाणिज्य  में  राष्टीय  डिप्लोमा  को  किसी  भी  समय  मान्यता  नहीं  दी  थी  ।  मान्यता  को

 वापस  लेने  का  प्रसून  नहीं  उठता  |

 विश्वविद्यालय  ने  एम०  काम०  के  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  वाणिज्य  में

 राष्ट्रीय  डिप्लोमा  शैक्षिक  तौर  अपनी  बी०  काम०  की  डिग्री  के  समकक्ष  नहीं  माना  है  ।

 फिर  विश्वविद्यालय  ने  एक  अस्थायी  अध्यादेश  (1968)  के  घिन  वाणिज्य  में  राष्ट्रीय

 डिप्लोम।घिकारियों  के  लिए  विश्वविद्यालय  की  बी०  काम  डिग्री  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  अथवा

 ato  काम०  पाठयक्रम  में  प्रवेश  पाने  से  सम्बन्धित  परीक्षा  में  बैठने  के  दोनों  मामलों  में  दो

 शैक्षिक  अवधियों  के  भ्रनुदेश  पाठ्यक्रम  को  पूरा  करने  के  विशेष  व्यवस्था  की  है  |

 विश्वविद्यालय  से  कोई  विशिष्ट  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  प्रस्ताव  कभी

 विश्वविद्यालय  के  विचाराधीन  है  ।

 बहुत  से  भारतीय  विश्वविद्यालयों  ने  वाणिज्य  में  उत्तर  स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश
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 के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  डिप्लोमा  को  अपने  बी०  काम०  पाठ्यक्रम  के  समीक्षा  मान्यता

 राष्ट्रीय  डिप्लोमाधारी  एम०  काम०  डिग्री  के  सम्बन्ध  में  अपने  श्रध्ययत  को  जारी  रखने

 के  लिए  इन  विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश  पा  सकते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सें  मद्य  निषेध  कार्यक्रम  हेतु  घन  राशि  का  नियतन

 2631.  श्री  कण  सी०  पांडे  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  मद्य निषेध  काय

 क्रम  के  लिए  कितनी  घन  राशि  नियत  की  है  ?

 शिक्षा  wie  समाज  किनारा  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  के०  एस०

 संविधान  की  सप्तम  अनुसूची  की  सूची  2  की  प्रविष्टि  8  के  अनुसार  मद्य  निषेध  कार्यक्रम  तथा

 उसकी  कार्यान्वित  राज्य  सरकारों  के  उत्तरदायित्व  क्षेत्र  के  प्रन्तर्गंत  ara  हैं  ale  इसलिए  योजना

 व्यवस्था  के  अधीन  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  हारा  उत्तर  प्रदेश  को  कोई  दि  आवंटित

 नहीं  की  गई

 राजस्थान  में  पर्यटन  अ्राकषरा  स्थलों  का  विकास

 2632.  श्री  गजराज  सिंह  कोटा  :  क्या  पर्यटन  अर  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  राजस्थान  में  कोटा  कौर  उसके  आसपास  के  पर्यटन  श्रीकांत  स्थलों  का

 विकास  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  we  इस  बारे  में  भावी  योजना  क्या  हैं  ?

 पेंशन  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  सरोजनी  :  साधनों

 के  सीमित  होने  तथा  प्राथमिकताओं
 के

 कठोर  क्रम  निर्धारण  के  कोटा  में  तथा  उसके

 पास  पये टन  सुविधाघरों  का  विकास  करने  के  लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  स्कीमें  नहीं  बनाई

 गयी  है  ।

 प्रादेशिक  राजधानियों  को  दिल्‍ली  के  साथ  जोडने  हेत  हवाई  उड़ाने

 मंत्री  यह  बताने  की 2633.  श्री  गजराज  सिंह  कोटा  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  समय  बंगलौर  atc  भुवनेश्वर  जैसे

 पुरे  प्रादेशिक  राजधानियों  का  दिल्‍ली  के  साथ  ठीक  सम्बन्ध  नहीं  झर

 जो  यात्नी  समय  की  बचत  करना  चाहते  हैं  उनकी  कठिनाई  दूर  करने  हेतु  क्या

 सरकार  की  कोई  योजना  हैं  ।

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोजिनी  :  ate

 (@).  (1)  दिल्‍ली  कौर  भुवनेश्वर  तथा  (2)  दिल्‍ली -बंगलौ र  के  दोनों  उसी  दिन  की
 चिह्न  y

 संयोजक  सेवाएਂ  उपल  वध  प्
 2  ।  न्रिवेन्द्रम  से  दिल्‍ली  के  लिए  उसी  दिन  की  संयोजक  सेवा  उपलब्ध  है
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 परन्तु  विपरीत  दिशा  में  ऐसा  नहीं  है  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  1971  की  सदियों  से  ऐसी  व्यवस्था

 कर  देने  की  योजना  है  ।

 इण्डियत  एयरलाइन्स  द्वारा  बम्बई  से  कोचीन  कौर  कोचीन

 से  बम्बई  के  लिए  बुकिंग

 2634.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1970  से  इण्डियन  एय  लाइन्स  द्वारा  बम्बई  से  कोचीन  तथा  कोचीन से  बम्बई

 के  लिए  कूल  कितने  स्थानों  की  बुकिंग  की  कौर

 इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  यात्नियों  की  इस  मांग  को  कहां  तक  रा  किया

 गयाहै  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रीमती  सरोजिनी  :

 शौर  जनवरी  1970  से  मई  1971  की  अवधि  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइन्स ने

 कोचीन  से  बम्बई  के  लिये  26,880  तथा  बम्बई  से  कोचीन  के  लिये  25,767  यात्रियों  का  वहन

 फिर  भी  वहन  क्षमता  प्रावइ्यकताशओ्ं  से  कम  पड़  गई  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 गंगा  नदी  अलकनन्दा  a,  तीस्ता  नदी  में  तथा  में

 कुछ  नदियों  में  कथित  भारों  बाढ़

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna)  :  I  call  the  attention  of  the  hon,  Minister  of

 Irrigation  and  power  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  request  that

 he  may  make  a  statement  thereon.  Situation  arising  out  of  the  reported  heavy  floods  in

 the  ganges  in  Bihar,  Alaknanda  in  (1,  Teesta  in  Cooch  Bihar  and  Jalparguri  Districts

 of  west  Bengal  and  some  rivers  in  Assam,?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  N

 Kareel)  :  116  South  West  monsoon  advanced  into  Assam  on  29  May,  North  Bengal  on  31

 May,  Bihar  on  3  June,  Eastern  Uttar  Pradesh  on  6  June  and  Western  Uttar  Pradesh  on

 8  June,  The  monsoen  rainfall  upto  16  June,  was  in  excess  in  North  Bengal,  Bihar  and  Uttar

 Pradesh  and  was  deficient  in  Assam.  During  the  period  heavy  rainfalls  recorded  were  13

 cmon  9  June  and  10  June  at  Passigh2t,  10  cmon  9  June  at  Dibrugarh  and  14cm  on  15

 June  at  Jorhat  in  Assam,  18  cin  on  11  and  12  June  at  Bagdogra,  19cm  on  12and  13  June

 at  Jalpaiguri  and  22  cm  on  15  June  at  Cooch  Behar  in  North  Bengal,  8cm  and6cm

 respectively  on  12  and  14  June  at  Joshimath  and  27cm  on  14  June  at  Dharchula  in

 Uttar  Pradesh.

 During  the  current  monscon  floods  have  been  reported  on  the  Brahmaputra

 and  some  of  its  tri  hWiitari butaries  in  Assam;  Teesta  in  North  Bengal;  the  G  anga  and  some  rivers
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 in  North  Bihar  and  in  Chamoli  and  Pithoragarh  districts  in  Uttar  Pradesh.  Tne  details  of  th=

 flood  situation  received  so  far  are  as  follows  :

 In  Assam,  the  Brahmaputra  and  its  tributaries  Subansiri  and  Pag'ad’ya  were  in

 floods.  The  Brahmaputra  was  above  the  warning  stage  on  13  June  at  Dibrugarh  and  at

 eamati  from  12  June  onwards.  The  level  at  Dibrugarh  had  fallen  below  warning  stage  on

 14  June.  Tée  level  at  Neamati  began  to  fall  on  16  June  but  was  still  above  warning  stage

 on  17  June.  At  other  places,  the  levels  were  below  the  waraing  stages.  As
 a

 result  of  erosion

 there  was  a  breach  in  the  left  embankment  on  the  Subansiri.

 In  North  Bengal,  floods  of  modern  intensity  occurred  on  the  Teesta  on  4  June

 and  spillong  took  place  in  the  unprotected  areas  in  Jalpaiguri  ard  Cooch  Behar  district.

 The  Teesta  was  again  in  floods  on  8  June,  In  the  early  hours  of  14  June  there  was  heavy
 floods  in  the  Teesta.  The  floods  Subs‘ded  by  noon

 time
 on  the  same  day.

 In  Bihar,  the  Ganga  was  only  in  low  floods.  The  Kamla  Balan,  Bagmati  and  the

 Kosi  were  in  medium  floods.  The  Bagmati  was  rising  on  17  Juse  but  was  still  below  the

 warning  stage.  No  damage  has  so  far  been  reported.

 In  Uttar  Pradesh,  there  were  heavy  rains  in  the  Alaknanda  basin  in  Chamoli

 district  on  10  June.  Due  to  landslides  and  house  collapse,  5  people  are  reported  to  have

 lost  their  lives.  A  bridge  at  Ringigad  was  washed  away.  The  Badrinath  road  was  breached

 at a  number  of  places  beyond  Nandaprayag.  A  temporary  bridge  at  Birahi  was  washed

 away,  In  Pithoragarh  district,  there  were  heavy  rains  on  10  and  11  June.  Gualmiti  bridge

 near  Dharchula  was  washed  away  and  traffic  was  disrupted.  One  person  lost  his  life.

 There  was  loss  to  Government  and  private  property  at  Dharchula.

 The  assessment  of  damage  is  being  done  by  the  State  Governments:

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  Even  after  23  years  of  independence  we  have  been

 vitnessing  floods  in  one  or  the  part  of  the  country.  In  this  season  the  rains  have  set  the

 little  earlier.  All  the  rivers  in  Bihar  have  swallen  beyond  danger  mark.  Maize  crop  have  been

 destroyed  almost  totally,  Almost  all  the  districts  of  Bihar  have  been  affected  by  floods,

 Property  worth  crores  of  rupees  have  been  lost.

 Three  girls  have  been  swept  away  in  Alaknanda  this  years.  Some  other  persons
 have  also  died  in  the  floods,  Traffic  to  and  from  Badrinath  have  been  stopped.  Loss  of

 crores  of  rupees  have  been  assessed.  Four  village  have  been  completely  destroyed.

 There  is  danger  to  Cooch-Bihar  and  Jalpaiguri  from  the  flood  water  of  Teesta.

 Water  has  already  entered  in  Jalpaiguri  city.  146  villages  have  been  affected  due  to  floods

 in  Brahmputra.  No  one  Knows  as  to  what  extent  the  situation  will  deteroriate  as  two
 months  of  rainy  season  still  remains.  We  have  not  been  able  to  check  the  floods  even
 after  23  years  of  indepandance.  I  want  to  know  the  schemes  inroduced  by  Government
 to  Control  the  floods  during  the  last  three  years  and  success  achieved  thereby  and  also
 the  expenditure  incurred  on  them  ?

 May  I  know  whether  the  Government  had  made  any  assessment  of  the  floods
 this  year  in  advance  and  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  check  them  ?

 The  Ex-Irrigation  Minister  of  the  United  Frunt  Government  in  West  Bengal
 Shri  Vishwanath  Mukerjee  submitted  a  Master  Plan  first  in  1967  and  again  in  1969.  I  want
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 to  know  whether  the  Central  Government  have  implemented  that  Master  Plan  and  if  not

 the  difficulties  faced  by  Government  in  implementing  the  said  Master  Plan?  May  I  also

 know  whether  Government  intend  to  implement  the  said  Master  Plan  or  not  to  save  the

 people  of  West  Bengal  and  Bihar  ?

 I  would  also  like  to  know  whether  Government  propose  to  gives  Flood  Advance

 to  its  employees  who  are  affected  by  the  floods  in  these  states  ?

 Shri  N.  Kureel  :  There  is  no  doubt  that  we  suffer  huge  loss  of  life  and

 property  every  year  due  to  floods,  Keeping  in  view  Government  framed  a  national  policy
 in  1954  in  this  regard,  It  is  to  be  implemented  in  three  phases.  We  have  been  working  on
 these  basis,  A  flood  Control  Board  has  been  set  up,  A  technical  committee  has  been
 constituted  in  Assam  which  gives  his  counsel  in  this  regard  Some  schemes  have  been  un-

 dertaken  to  construct  embankments  to  strengthen  the  existing  embankments  and  also  to

 pump  out  the  water,

 The  following  projects  have  been  undertaken  in  various  parts  and  amount  alloc-

 ated  for  them  is  also  shown  against  each  -

 In  Assam  protection  of  Kobitnukh  Area  from

 Erosion  of  river  lakh  rupees,

 Dubri  Protection  works  lakh  rupees.

 Mizar  protection  works  lakh  rupees,

 rupees,
 In  Bihar  :  Raising  and  Strengthening  of  Kamla  Balan  embankment  103  lakh,

 Protection  work  of  Kosi  embankment  320  lakh  rupees,

 In  Bengal  :  Eastern  Magrahat  drainage  lakt  aiu
 काव  pees,

 Swaranrekha  scheme  132°64  lakh  rupees  and  improvement  of  lower
 Damodar  655  lakh  rupees.

 In  North  Bengal  following  scheme  have  been  undertaken.

 Sialdagang  Basin  Drainage  scheme  115  lakh  rupees  Nowri  Basin  Drainage
 scheme  149  lakh  rupees  and  Resuscitation  of  river  kaliagai  425  lakh  rupees,

 The  work  on  the  following  projects  in  Uttar  Pradesh  have  also  started
 The  amount  allocated  against  each  of  them  hadenow  down  Protection
 works  296  lakh  rupees  strengthening  of  Railway  embankment  near  Chiltori  railway

 lakh  rupees,

 It  was  not  anticipated  that  the  floods  wilt  come  so  soon.  Nothing  can  be  said
 about  Alaknanda.  It  has  started  giving  trouble  since  last  years,  Before  that  it  was  not
 going  any  trouble.

 Shri  Tuna  Qraon  (Jalpaiguri)  :  The  hon,  Minister  ha  S  not  said  anything  about
 the  flood  central  measure  in  North  Bengal,  No  report  of  the  Flood  Contro!  Board  has
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 been  published.  I  want  to  know  the  steps  being  taken by  Government  to  publish  tha

 report  and  also  to  emplement  it  ?

 Shri  B.  N.  Kureel  We  have  already  taken  in  hand  the  extensioa  of  waterway

 of  Jalpaiguri  Road  and  Railway  Bridge  and  secondly  Providing  a  proper  out  fall  to  Karia

 river  to  prevent  flooding  in  Julpaiguri  town

 श्री  बी०  के ०  दासचौधरी  यदि  श्राप  माननीय  मन्त्री  के  बं क्त व्य  को

 खे  तो  मालूम  होगा  कि  ag  घटनाएं  बतान  वाले  विवरण  के  अतिरिक्त  ate  कुछ  नहीं  है  ।  क्या

 सं सदस्यगण  कौर  बाहर  के  लोग  यह  जानने  के  हकदार  नहीं  हैं  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  Rlq-

 वाही  कर  रही  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  है  ।

 इस  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  कि  बाढ़  से  जान  एवं  माल  की  कितनी  क्षति  हुई

 लगभग  सभी  समाचारपत्रों  में  यह  छपा  है  fe  उत्तर  बंगाल  में  लगभग  30,000  लोगों  को

 भ्र पने  घर  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  है  ।  लगभग
 800

 एकड़  धान  की  भूमि  तथा  160  मकान

 बाढ़  में  बह  गए  हैं  ।

 यह  घोषणा  की  गई  है  कि  उत्तर  बंगाल  में  बाढ़  नियन्त्रण  बोड़े  स्थापित  किया  जायेगा

 ait  एक  छोटा  सा  कार्यालय  स्थापित  किया  भी  गया  है  ।  क्या  यह  बोड़े  बाढ़  नियंत्रण  के

 कार्य  कर  रहा  है  ग्रोवर  क्या  माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  उत्तर  बंगाल  की  नदियों  को  नियंत्रण  में

 लाने  के  लिए  1969  में  शिमला  में  सिचाई  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  gar  था  alt  उसमें  एक

 योजना  बनाई  गयी  थी  ।  इस  योजना  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित  नदियों  के  लिए  उनके  तागे  दी  गई

 राशि  निर्घारित  की  गई  थी  ।

 बहत  योजना  तीस्ता  नदी  114  करोड़  रुपये

 मै  59.0
 जलधारा  नदी  9°41

 ह  क  शे
 इराक  नदी  3u'85

 5.0  £ ह  a
 तोरण  नदी  28°30

 कशे

 के  >  रही
 महानन्दा  नदी  1:82

 हद

 क्या  18438  करोड़  रुपये  की  समूची  राशि  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  के  लिए

 मंजूर  कर  दी  गई  है
 ।  मैं  चाहता  ह  कि  तकनीकी  समिति  ने  रेल  तथा  सड़क  पुलों  के

 विस्तार  के  प्रतिष्ठित  wer  क्या  सुभाव  दिए  गए  हैं  ।  क्या  मंदलघाट  कौर  जलपाईगुड़ीटाइम  से

 बेलराली  कौर  wis  सि गेद वर  तक  बांध  बनाने  की  योजना  मंजर  की  गई  थी  श्र  फिर  अ्रचानव

 रिवीगंज  में  इस  पर  काय  रोक  दिया  गया  ।  इसके  फलस्वरूप  लोगों  के  मन  में  गम्भीर  शंका

 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  यदि  इस  योजना  को  भाड़  सिंहेश्वर  ale  बेलराली  तक  नहीं  बढ़ाया  गया  तो

 हत् दी बाड़ी  हेम कू मारी  ails  का  समस्त  क्षेत्र  मानसून  में  बह  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 से  atta  करू  गा  कि  मूल  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जाये  ।
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 अन्तः  में  यह  लानना  चाहता  g  कि  जलपाईगुड़ी  में  जिन  30,000  लोगों  को  अपने  घर

 छोड़ने  पड़े  हैं  उनको  क्या  सहायता  दी  गई  है  ।

 सरकार  का  बिचार  बाढ़  बीमा  योजना  शुरू  करके  लोगों  को  कुछ  देने

 का  है  ?

 श्री  बैजनाथ  कुरील  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  बाढ़  नियन्त्रण

 योजना  बनाई  है  सनौर  इसकी  तीन  श्रवस्थायें हैं  ।  दीर्घावधि  अवस्था  पर  30--40  ad  लगेंगे
 ।

 राज्य  सरकार  लोगों  की  हुई  क्षति  के  बारे  में  अनुमान  लगा  रही  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय

 सरकार  में  सहायता  मांगेगी  तो  केन्द्रीय  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ।  हम  बाढ़  पर  नियन्त्रण

 के  लिये  सभी  सम्भव  प्रयास  करेंगे  ।

 fe  124.92  ry qf  ७ श्री  ato  के०  दास  चौधरी  :  मेरा  विशिष्ट  प्रशन  यह  था
 री

 LO4°29  ड़  रुपये  की  राशि

 मंजूर  की  गई  है  अथवा  नहीं  ।

 att
 बैजनाथ  कुरील  :  योजना

 तैयार
 की  गई  परन्तु

 जैसा  मैंने  कहा  यह  एक  दीर्घावधि

 नीति  इस  राशि  को  खर्च  करने  में  बहुत  समय  लगेगा  ।

 Dr.  Laxminarain  Pandey  (Mandsaur)  :  The  floods  have  played  havoc  in  many

 parts  of  the  country,  There  is  a  huge  loss  of  life  and
 property,  Keeping  in  view  alli  this

 I  think  it  is  not  enough  to  say  that  some  ‘steps  are  being  taken,  I  want  to  know  whether

 the  Government  is  working  or  thinking  on  any  such  system  through  which  we  may  -be  able

 to  make  forcast  about  the.  floods  and  thereby  some  two  hundred  of  people  from  being

 worked  away  ?  I  also  want  to  know  the  steps  taken  in  with  the  announcement

 made  by  the  hon,  Minister  in  the  Conference  held  here  last  year?  Many  hon,  Members

 have  expressed  their  views  for  constituting  a  Central  Board,  It  has  also  been  suggested  that

 central  Government  may  take  away  the  powers  of  states  in  this  regard  and  if  necessary

 constitution  may  be.amended  accordingly,  The  hon,  Minister  Shri  K.  L.  Rao  has  stated

 in  his  statement  that  Government  has  prepared  a  comprehersive  plan  to  provide

 protection  from  floods,  cycloves,  sea  erosions  and  water  logging  in  the  com-

 ing  years,  The  hon,  Minister  85  also  suggested  the  creation  of  a  revolving  found  for

 firancirg  these  massive  flood  central  works,  I  want  to  know  the  steps  taken  by  Govern-

 ment  in  pursuance  of  these  Utterances.

 The  union  Government  have  also  admitted  that  five  states  in  India  are  the

 worst  affected  by  floods.  wart  to  know,  what  Goverrment  is  going  todoin  these

 states  keeping  in  view  the  present  situation  prevailing  in  these  States.  अ  8150.  want  to  know

 the  nature  of  assistance  already‘  provided,  being  provided:  or  will  be
 provided

 to  these

 States.  ©

 Shri  Kuril  In  Jalpaiguri  and  Patna  we  flood  forecasting

 Centres,  am  not in  a.  position  to  tell  in  details  the  action  taken’on  the  Commitment  given

 in  the  consultative  committee.  We  have  an
 gplimate.

 of  the  lass  suffered  by  the  people  in  the

 flood  affected  states.  But'when  the  state  will  seek  the  Central  assistance  we  will

 1001  into  it,

 Shri  Laxmin  aratl दत  al  क  enanired  ahou n  Pandey  :  I  have:  viet  eauvu  t  amending  the  constitution.
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 Shri  B.  N.  Kureel  :  It  is  a  question  relating  to  Centre  State  relations  can  not

 say  anything  off-hand  in  this  regard

 Shri  Bisht  (Almora)  The  hom  Minister  has  not  Stated  anything  as  to

 what  is  being  done  in  the  hill  areas  of  Uttar  Pradesh  in  this  regard.  ॥  has  appeard  in

 of  Indiaਂ  that  600  pilgrims  have  been  stranded  at  Chamoli.  The  U.  P.  Government

 have  issued  orders  to  the  effect  that  no  one  should  visit  Kedarnath  or  Badrinath.  Land  siides

 in  this  area  are  boquest.  The  Government  should  have  taken  steps  to  remove  the  difficulties

 of  the  people  of  this  area.  I  also  want  to  know  the  ,assistance  being  given  by  the  Govern-

 ment  to  the  people  who  have  been
 forced  to  leave  their  houses  and  family.  May I  know

 whether  any  schemes  for  protection  ‘from  the  floods  have  been  prepared  for  this  area  also.

 This is  the  mdst.  backward  area.

 Shri B.  N.  Kureel :  There  is  no  doubt  that  the  hill  area  of  Uttar  Pradesh  are

 quite  backward  areas.  There  was  no
 problem

 earlier
 with  Alaknanda  or  Bhagiratti.

 There  are  two  tritutories  of  Ganga.  Since  last  year  we  have  come  across  with  the  problem
 9ee1] and  some  schemes  will  be  prepared  to  remove  the  difficulties.  I  aso  re  the  Home  we  will

 pay  due  attention  to  this  area

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 दिल्‍ली  मोटर  गाड़ा  नियम

 संसदीय  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  मैं  मोटर  गाड़ी  afe-

 1939  की  घारा  133  की  के  अन्तरगत  दिल्‍ली  मोटर  गाड़ी

 1971  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हु  जो  दिल्‍ली

 दिनांक  16  1971  में  श्रघिसूचना  संख्या  एफ  3  (1 )/71-टीपीटी ०. ०.
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  448/71]

 औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  वारिक  डाक-घर

 बचत  पत्र  नियम  शौर  श्रधिसूचनाय

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार
 :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा[पटल

 पर  रखता  ह  :--

 (1)  केन्द्रीय  के  प्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  वह  1969-70  के  कायें  सम्बन्धी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखी

 गर्ई  देखिये  संख्या  एल  टी  ०
 450,  71]

 (2)  मैसूर  राउ  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  27  1971
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 की  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  मसूर  स्टाम्प

 1957  की  घारा  9  की  उपधारा  (2)  के  श्रधघिसूचना  संख्या  एस०  को

 874  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  जो  मंसूर  दिनांक

 20  1971  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 - ॥ 0०  449/71]

 (3)  सरकारी  बचत  पत्र  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के

 अंतगर्त  हलाक-घर  बचत  पत्र  नियम  1971  wast

 की  एक  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971  में
 श्रीधर

 चना

 संख्या  जी०  एस०  श्रार०  907  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी ०  451/71]

 (4)  प्राय कर  1961  की  घारा  296  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाओं

 की  एक-एक

 आयकर  1971  तथा  sist  जो

 भारत के  दिनांक  14  1971  में  झ्र घि सूचना  संख्या  एस०  Alo

 1997  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आयकर  1971  तथा  sas  जो

 भारत  के  दिनांक  28  1971  में  श्रधघिसूचना  संख्या  एस०  को  2168

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 आयकर  1971  तथा  अंग्रेजी  जो

 भारत  के  दिनांक  1  1971  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  2272

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 एस०  थ्रो०  2276  ,  जो  भारत  के  दिनांक  1

 1971  में  प्रकाशित  gar  था  तथा  जिसमें  दिनांक  16  1970  की

 सूचना  संख्या  एस०  to  4001  का  शुद्धि-पत्र  दिया  gat  है  ।  में  रखी

 गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  452/71]

 (1)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सुनारों  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक

 जी०  एस०  कार  611,  जो  भारत  के  दिनांक  24  1971  में

 दिल  ा  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (=)  जी०  एस०  करार  706,  जो  भारत  के  दिनांक  15  1971  में

 शित  ह्री  था  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 जी०  एस०  कार  775,  जो  भारत  के  दिनांक  25  1971  में

 शित  श्र  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  करार  801,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  gat  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  श्रार०  810  से  जी०  एस०  कार  875  भारत  के

 दिनांक  29  1971  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  शिकार  894,  जो  भारत  के  दिनांक  1  जून  1971  में

 शित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  में  रखी  गई  |  देखिए

 संख्या  एल०  eo  453/71]

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  प्रतिशत  निम्नलिखित

 सूचनाश्रों  तथा  sia  जी  संस्करण )
 की  एक-एक

 जी०  एस०  कार  689, जो  भारत  के  दिनांक  11  1971  में

 शित  करा  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  कार  803,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  ञ्  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  करार  876,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  श्री  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  कार  877,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  दना  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी  एस०  अर  878,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  gar  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  कार  879,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  झा  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  कार  880,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 प्रकाशित  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  कार  881,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  gat  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  ato  882,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  श्र  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |
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 जी०  एस०  कार  883,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  हम्ना  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 जी०  एस०  कार  884,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 प्रका  शित  gar  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  कार  885,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 प्रकाशित  ग्रा  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।.

 जी०  एस ७  कार  886,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 शित  हुया  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  बार  887,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 प्रकाशित  न्र  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी  ०  एस०  कार  888,  जो  भारत के  29  1971  में

 प्रकाशित  ग्रा  था  तथा  एक
 व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ॥

 जी०  एस०  आर०  889,  जो  भारत  के  दिनांक  29  1971  में

 प्रकाशित  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  में  रखी  गई  ।  द  faa

 संख्या  एल०  डी०  454/71]

 (7)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  भ्र ौर

 लवर  1944  की  घारा  38
 के

 भ्रस्तगंत  निम्नलिखित  भ्रधिसूचनाश्रों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  एक  प्रति

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी  बीसवां

 संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  676  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-हल्कू  निर्यात  शुल्क  वापसी  इक्कीसवां

 संशोधन  1971,  जों  भारत  के  दिनांक  8  1971  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  677  कें  प्रकाशित  हुए  थे  |

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 सवा  संशोधन  197),  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में

 प्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  678  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा-शुल्क  तथा केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 तेइसवां  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  8  मई  |  1971

 में  झधघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  679  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 18  1971  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  निर्यात  शुल्क  वापसी

 wat  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971]  में

 घीसू चना  संख्या  जी०  एस०  कार  680  में  प्रकाशित हुए  थे
 |

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  निर्यात-शुल्क  वापसी

 wat  संशोधन  1971,  जो  भारत के  दिनांक  8  1971  में

 श्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  .681  में  प्रकाशित  थे

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  निर्यात  शुल्क  वापसी

 सेवा  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में

 श्रघिसूचना  संख्या  जी०.एस०  श्रार०  682  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-दुबक  निर्यात  शुल्क  वापसी

 सेवा  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में

 भ्रेघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  683  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक

 त्सक  ज्ञापन  ।  में-रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  455/71]

 हिन्दी  के  प्रयोग  के  बारे  में  वारिक  समीक्षा  प्रतिवेदन

 गृह  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  :  मैं  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पत्त  की  झोर  से  हिन्दी  के

 त्वरित  प्रसार  कौर  विकास  तथा  संघ  के  विभिन्‍न  शासकीय  प्रयोजनों  के  लिये  इसके  उत्तरोत्तर

 प्रयोग  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  बारे  में  वह  1969-70  के  विधिक  समीक्षा  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  g  ।  में  रखी  गई  ।.  देखिये  संख्या

 एल०  टीं०  456/71]

 भारतीय  प्रायोगिक  संस्थान  के  are  में  प्रसारित

 अधिक  प्रतिवेदन  तथा  विचारा

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग
 में

 उप मन्त्री  डी०  पी०

 :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हू

 (1)  श्रौद्योगिक  संस्थान  1961  की  घारा  23  की  (4)  के

 mata  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1968-69  के  लेखे  की

 एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपयुक्त  लेखे
 के  अंग्रजी  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल पर

 संस्करण )
 में  रखे  गए  देखिये  संख्या  एल०:टी०  457/71]

 (2)  उपयु क्त
 लेखे  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  के  :  कारणों  का
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 June  18,  1971 Message  Rajya  abha

 तथा  प्रंग्रेजी  |

 (3)  भारतीय  प्रौघोगिकी  के  ay  1969-70  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  ।  में  रखी  गयी--देखिये  संख्या  एल०  eto  458/71]  |

 उपयु  क्त  प्रतिवेदन  के  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल  पर

 न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे
 जी  संस्करण )

 ॥

 में  रखा  मया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  459/71]

 राज्य  सभा  से  weer

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मुत  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सुचना  देनी  है  :

 कि  राज्य  सभा  8  1971  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश

 से  सहमत  हुई  कि  30  1972  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिये  लोक

 सभा  की  लॉक  लेखा  समिति  से  सहयोजित  करने  के  लिये  राज्य  सभा  से  सात  सदस्यों

 का  नाम-निर्वाचन  किया  जाये  कौर  राज्य  सभा  ने  अपने  निम्नलिखित  सदस्यों  के

 नाम  भी
 भेज ेहैं

 जो  उक्त  समिति के
 लिये  निर्वाचित  हुए

 (1)  श्री  एस०  बी०  थोबड़ों

 (2)  श्री  बी०  के०  कौल

 (3)  श्री  निरंजन  वर्मा

 (4)  श्रीमती  विद्यावती
 चतुर्वेदी

 (5)  श्री  पिल्लई  विल्सन

 (6)  श्री  इयाम  लाल

 (7)  श्रीं  बिल भद्र  यानी

 (at)  कि  राज्य  सभा  8  1971  को  हुई  aaa  बैठक  में  ate  सभा  की  इस  सीखो  रिंदी
 से  सहमत  हुई  कि  30  1972  को  समाप्त  होने  वाली  शारवती  के  लिये  लोक

 सभा  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  से  सहयोजित  करेने  के  लिये  राज्य  सभा

 से  पांच  सदस्यों  का  नाम  निर्देशन  किया  जाये  ate  राज्य  सभा  में  aaa  निम्नलिखित

 सदस्यों  के  नाम  भी  भेंजे  हैं  जो  उक्त  समिति  के  लिए  निर्वाचित  हुए  F—

 (1)  श्री  सईद  प्रसाद
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 28  1893  सभा  का  काय

 (2)  श्री  नारायण  कल्याण  कृष्णन

 (1)  चौधरी  ए  मोहम्मद

 (4)  श्री  डाह्याभाई  व०  पटेल

 (5)  श्री  कोटा  पूनिया

 कि  राज्य  सभा  ने  16  1971  को  हुई  अपनी  बैठक  में  दिल्ली  सिख  गुरुद्वारा

 )  1971  पास  किया  है

 कि  लोक  सभा  द्वारा  14  1971  को  पास  किये  गये  बंगाल  वित्त

 नियुक्ति  cor  कार्यवाही  1971  के  सम्बन्ध

 में  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  लोक  सभा  द्वारा  14  1971  को  पास  किये  गये  स्वरण

 घन  1971  से  राज्य  सभा  17  जून  1971  को  हुई  अपनी  बैठक  में  बिना

 किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गयी  है

 दिल्ली  सिख  गुरुद्वारा  विधेयक  राज्य  सभा

 द्वारा  पारित  रूप  में

 DELHI  SIKH  GURDWARA  (MANAGEMENT)  BILL

 AS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा

 1971  सभा-पटल  पर  रखता  हू  ।

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF
 THE

 HOUSE

 संसद  काय  नौवहन  शरीर  परिवहन  मंत्री  :  मैं
 सोमवार

 21

 1971  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकार  काय  की  घोषणा  करता

 है

 (1)  13  1971  को  राष्ट्रपति  द्वारा  गुजरात  राज्य  कें  सम्बन्ध  में  सारी  की  गई

 उद्घोषणा
 >  शत  मोहन  के  लिये  सांविधिक  स VOTE कस्

 परिचर्चा  ।
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 Motions
 For  Eleciions

 Jyaistha
 28,  1893  (Saka)

 (2)  पंजाब  बजट  1971-72  पर  सामान्य  चर्चा  |

 (3)  वह  1971-72  के  लिये  पंजाब  बजट  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा

 मतदान  |

 (4)  दिल्‍ली  सिख  गुरुद्वारा  1971  के  निरनुमोदन  के  लिये  सांविधिक

 संकल्प  पर  चर्चा  शौर  सिख  गुरुद्वारा  1971,  राज्य  सभा  द्वारा

 पास  किये  गये  रूप  में  विचार  तथा  पास  करना  ।

 (5)  मसूर  राज्य  विधान  मण्डल  का  1971  राज्य  सभा

 द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  तथा  पास  करना  |

 (6)  पशिचम
 बंगाल  सुरक्षा  1971  के  निरनुमोदन  के

 लिये  सांविधिक  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 (7)  भ्र धि वक्ता  1971  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  राज्य

 सभा  कौ  सिफारिश  पर  सहमति  के  लिये  प्रस्ताव  पर  विचार  ।

 (8)  गृह  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  ।

 सिंचाई  कौर  विद्या  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा

 मतदान  |

 संचार  मन्त्रालय  के
 मंदिर घिन  waar  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 अक

 संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  के  दारणार्थी  उच्चायुक्त  की  यात्रा

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  REGARDING  VISIT  OF  N.  HIGH

 COMMISSIONER  FOR  REFUGEES

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  कार  के  :  में  संयुक्त  राष्ट्र  ay  के  शरणार्थी

 उच्चायुक्त  राजकुमार  साबुदीन  धागा  खां  की  यात्रा के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा-पटल  पर  रखता

 हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०.टी० ही०  462/71]

 समितियों  के  faa  निर्वाचन

 _MOTIONS..FOR  ELECTIONS

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  के  परिषद

 farart  ott  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति  विभाग  में
 उपयंत्री

 डी०  पी०

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  fe:
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 18  197)  कृषि  पुनीत  निगम  विधेयक

 ग्रीक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  घारा  31  (2)  के  प्रसारण

 इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जसे  प्रत्यक्ष  निदेश  उक्त  अघिनियम  घारा  31  (1)

 के  अधीन  स्थापित  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  ary  करने  के  लिए  अपने  में  से  सदस्य

 निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  cat  यह  है  :  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा

 (31)  (2)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त

 अधिनियम  की  घारा  31  (1)  के  अधीन  स्थापित  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य॑  करने  के  लिए

 भ्र पने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र

 The  motion  was  adopted

 भारतीय  विज्ञान  संस्थान  बंगलोर  को  परिषद

 दिक्षा  at  समाज,कल्याणा  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पो०

 मैं  प्रस्ताव  करता  हु  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  के  विनियमों  के  विनियम

 3,1  कौर  3.  1.  1.  के  साथ  पठित  संस्थान  की  सम्पत्ति  तथा  निधि  प्रशासन  कौर  प्रबन्ध  सम्बन्धी

 स्कीम  के  खण्ड  9  (1)  के  उपखण्ड  के  अनुसार  इस  सभा  के  ऐसी  रीति

 से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  31  1973  को  समाप्त  होने  वाले  काय  काल के

 संस्थान  की  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 करें  1”

 अध्यक्ष  महोदय  :  saa  यह  है  :  भारतीय  विधान  बंगलौर  के  विनियमों

 के  3,  1  कौर  3.  1.  1.  के  साथ  पठित  संस्थान  की  सम्पत्ति  तथा  निधि  प्रशासन

 सम्बन्धी  स्कीम  के  खण्ड  9  (1)  के  उपखण्ड  (=)  के  भ्रनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी

 रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  31  1973  को  समाप्त  होने  वाले  कार्य  काल  के

 संस्थान  की  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  mag  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 चित  करें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ं  The  motion  was  adopted  ं

 कृषि  पुनीत  निगम  विधेयक

 AGRICULTURAL  REFINACE  CORPORATION

 (AMENDMENT)  BILL

 fact  मन्त्री  यशवंतराव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  :  कि  कृषि  पुनर्वास  निगम
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 Statutory  Resolution  Re  :  Maintenance  of  Internal  Security  Jute  18,  1971

 Ordinance  And  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 eanids

 1  63  का  alt  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 wet  यह  है  :  ‘fe  कृषि  पुनीत  निगम  1963  का  शरीर

 संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्र
 The  motion  was  adopted  |

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मैं  विषयक  को  पुरःस्थापित  करता  हि  ।

 awa  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रध्यादेदा  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  att  श्रमिक  सुरक्षा

 बनाये  रखना  विधेयक  जारी

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:  MAINTENANCE  OF

 INTERNAL  SECURITY  ORDINANCE  AND

 MAINTENANCE  OF  INTERNAL  SECURITY  BILL  CONTD.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Iam  thankful  to  the  hon.  Members  who

 It  has  been  argued  that  they  want have  supported  the  statutory  Resolution  moved  by  me,
 to  remove  poverty  and  in  view  of  this  Maintenance  of  Internal  Security  Bill  should  be

 adopted,  They  galso  pleaded  that  they  want  to  fight  right  reaction  and  left  extremism,

 The  question  is  whether  in  the  present  situation  it  is  necessary  to  adopt  this  Maintenance

 of  Internal  security  Bill  ?  This  question  should  be  examined  on  the  basis  of  facts  and  figures

 recorded  in  the  report  of  Ministry  of  Home  Affairs  in  this  regard,  It  will  be  observed  that

 the  said  legislation was  unnecessary  and  uncalled  far,  Most  of  the  persons  arrested  under

 the  said  Act  have  as  bad  characters.  It  will  be  seen  that  very  few  people

 have  been  detained  due  to  spying,  disrupting  the  services  and  sabotaging  the  supply

 system,  It  was  only  in  West  Bengal  that  1483  persons  were  arrested  due  to  their  violent

 activities,  But  how  can  violent  activities  be  stopped  under  the  Maintenance  of  Internal

 security  Act  ?  Prevention  of  Violent  Activities  Act  is  already  in  force  in  West  Bengal

 Shri  K,  Pant  had  admitted  that  we  cannot  face  Naxalit  6  violence  with  this  Act  alone.  It

 has  been  said  that  political  personalities  are  being  killed  and  violence  is  on  increase  in  West

 Bengal.  We  also  want  that  political  murders  should  be  stopped,  People  should  renounce

 viole  ce,  Democracy  and  violance  cannot  go  side  by  side,  But  I  fail  to  understand  as  to

 how  maintenance  of  internal  security  Act  would  help  in  this  matter  ?  Murders  are  commi-
 tted  in  secret  manner.  No  one  makes  any  announcement  about  such  incidences,  In  case

 Government  know  the  culprits  than  they  can  be  arrested  even  under  ordinary  law.
 Maintenance  of  Internal  security  Bill  is  not  required  for  that  purpose,  Even  if  it  is  consi-
 dered  necessary  for  certain  state,  it  should  be  introduced  at  state  level  some  honrible

 Members
 of  ruling  party  also  feel  that  this  Bill  is  uncalled  far,  Shri  Amrit  Nahata  has
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 28  1893  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रघ्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  att  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  विधेयक  जारी

 -  ण

 expressed  this  feeling  and  opposed  this  Bill,  He  has  proved  that  the  executive  authority  caa

 misuse  these  powers.  If  religious  discrimination  is  possible  the  political  desimination  is  al!

 the  more  possible,  If  any  person  indulged  in  any  antinational  activity  action  must  be

 taken  against  him,  But  he  must  be  given  free  trial  It  is  the  principal  of  law  that  100

 offenders  of  law  may  go  self  free  but  not  a  single  innocent  person  should  be  punished

 But  there  is  no  provision  of  such  a  trial  under  this  law.  Moreover  no  time  limit  has  been

 set  for  the  enforcement  of  this  law.  Shri  Pant  had  given  an  indication  yesterday

 to  the  effect  that  Government  might  announce  national  emergency  in  view  of  the  present
 crisis.  In  such  eventuality  individual  freedom  will-  have  to  be  curtailed.  The  freedom  of

 ihere  is  no  doubt  about  it the  country  is  over  and  above  the  freedom  of  an  irdividual
 But  I  may  point  out  that  there  is  no  crisis  as  such  and  I  am  sure  that  the  executive  autho-

 rity  will  misuse  these  powers  They  will  use  it  against  their  political  opponents  and  the

 people  who  differ  with  them

 In  Case  emergency  is  declared  than  this  bill  is  not  necessory  all,  In  fact  in

 such  a  situation  Government  should  withdraw  it  as  it  is  likely  to  Create  division  in  the

 Country  where  as  we  need  unity,  hope  shri  Pant  will  not  press  for  this  Bill  keeping  ia

 view  this  Criticism

 ShriS,  M.  Banerjee  (Kanpur)  opose  this  Bill  The  Prime  Minister  had

 comenced  a  meeting  of  the  opposition  parties  to  discuss  the  problem  of  Bangla  Desh  and

 we  had  emphasised  that  this  situation  demands  complete  unity  in  country  and  it  would

 be  better  if  such  a  legislation  is  not  pressed  which  is  opposed  by  the  opposition  parties

 Shri  Pant  has  not  been  able  to  convince  us  and  lesson  our  concern  He  has  stated  that

 provision  will  not  be  misused  but  we  can  say  on  the  basis  of  our  part  experience  that  it

 will  be  misused  He  has  said  that  this  provision  is  necessary  to  meet  the  challange  of

 Nexalites  In  fact  the  present  circumstances  are  responsible  for  creating  Nexalite

 tendencies  Government  should  not  bring  an  end  to  the  unity  of  the  country,  They  should

 reconsider  this  measure  and  it  would  be  better  if  they  withdraw  this  Bill  In  that  event  I

 would  like  to  give  an  assurance  that  we  shall  meet  the  external  or  internal  danger,  if  any,

 unitedly  without  giving  any  weight  to  our  politica!  differences

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 tye  सभा  7  1971  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्थापित  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना

 1971  (1971  का  अध्यादेश  संख्या  5)  का  निरनुमोदन  करती है
 ।”'

 लोक  सभा  में  मतविभाजन  इश्रा
 The  Lok  Sabha  divided

 अध्यक्ष  महोदय  :  लोक-सभा  में  हुए  मत  विभाजन  का  fata  इस  प्रकार  है

 पक्ष में  69  विपक्ष  में  150

 Noes  150 Ayes.  69
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 Statutory  Resolution  RE  :Maintenance  of  Internal  Security  Jyaistha  28,  1893  (Saka)
 Ordinance  And  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 Contd.

 संकल्प  श्राविका
 The  Resolution  was  negatived

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कब  संशोधन  संख्या  1,  2,  3,  तथा  60  पर  मत  विभाजन  होगा  |

 संशोधन  संख्या  1  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  शस् वो कूत  न
 The  amendment  was  put  and  negatived

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  2  मतदाव  के  लिए  रखा  गया  ।

 पक्ष में  75;  विपक्ष  में  158

 Ayes  75;  Noes  158

 संशोधन  श्रस्वोकृत

 The  amendment  was
 negatived

 श्रचध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  3,  संशोधन  संख्या  2  के  बीच ही  ar  जाता  है  ।

 मैं  संशोधन  संख्या  3  सभा  में  प्रस्तुत  नहीं  करूगा  |

 अ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  60  मतदान  के  लिए

 रखा  गया  तथा  श्राविका
 Amendment  No.  60  was  put  and  negatived

 श्रेय  महोदय  :  rep  यह  है  की  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  के  प्रयोजनार्थ  कुछ

 मामलों  में  निरोध  का  तथा  इससे  सम्बन्ध  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ्रो
 The  motion  was  adopted

 fz झष्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  खण्ड वार  विचार  करेंगे  ।  खण्ड  -2  पर  कोई  संशोधन

 नहीं है  ।

 यह  है

 ग्रीक  खण्ड  2  विधेयक  का  aa  बने  कुर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  2  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  Was  added  to  the  Bill

 —  3

 श्री  कल् यास सुन्दरम  :  मैं  भ्र पने  संशोधन  संख्या  8,  16,  11,  तथा  12

 प्रस्तुत  करता  हू  ।
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 18  1971  प्रान्त  रिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांवि
 वधिक

 र संकल्प
 ait  aah  सुरक्षा  बनाये

 रखना  faq  यक  जारी

 19,  20,  .22  तथा थ्री  दीनेन  भटटाचायं  :  मैं भ्र पने  संशोधन  संख्या  18

 23  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 श्री  neat  बिहारी  बाजपेयी  मैं  संशोधन  संख्या  55  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 । श्री  डी०  Ho  पंडा
 :  मैं  संशोधन  संख्या  61  प्रस्तुत  करता

 श्री  नाथ्राम  श्रदिरवार  मैं  संशोधन  संख्या  64  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 श्री  नवल  किशोर  sat
 :  मैं  संशोधन  संख्या  65  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 श्री  कल्याण  grave  :  इस  विधेयक  का  समग्र  रूप  में  मूलत  विरोध

 करते  हुए  मैं  इसके  कुछ  खण्डों  में  संशोधन  चाहता  हु  ।

 किसी  wea  विदेशी  दोषियों  से  भारत  के  सम्बन्ध  से  सम्बन्धित  उपधारा  (1)  के  खण्ड

 रात रिट में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सुरक्षा

 बनाये  रखना  है  तो  इस  खण्ड  की  कोई  ग्रावदवकता  नहीं  इस  विधेयक  का  खण्ड  3  निवारक

 निरोध  1950  का  पुनरावतंन  मात्र है  ।  सत्ताधारी  दल  को  इतना  अधिक  समान

 प्राप्त  होने  के  gear  ऐसे  इस  प्रकार  के  विधेयक  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  होनी

 चाहिये  ।

 यह  कोई  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  बनाए  रखने  का  उपाय  नहीं  है  ।  इस

 नियमन  का  राज्य  की  सुरक्षा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  सार्वजनिक  व्यवस्था  बनाये  रखने  की

 व्यवस्था  से  रेलवे  अथवा  डाक  तथा  तार  विभाग  के  रियों  की  किसी  भी  हड़ताल को  गेर

 कानूनी  घोषित  कर  उस  पर  प्रतिबन्ध  जा  सकता  है  ale  उसके  नेतायों  को
 गिरफ्तार

 किया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  को  शापने  कर्मचारियों  में  रोष  के  कारण  और  भू मि सुघार  कानूनों  को  प्रभावी

 ey  में  क्रियान्वित  न  किए  जाने  के  कारण  किसानों  में  सन्तोष  के  कारण  इनसे  व्याप्त

 असन्तोष  कौर  उनकी  उचित  मांगों  से  कौर  शभ्रधघिक  गड़बड़  की  afar  है
 ।

 सरकार  इस  शभ्रधिनियम  से  अपने  मजदूरों  झर  किसानों  के  सघन  को  दबाना  चाहती

 है  ताकि  देश  में
 श्रान्त  रिक  सुरक्षा  कायम  रखना  चाहती  है  ।

 नक्सलवादी  समस्या  को  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  इसलिए  जाता  है  मजदूरों  कौर

 किसानों  के  उचित  tae  को  दबाया  जा  सके  ate  देश  कुछ  इने  गिने  जमीन्दार  कौर स  सायेदार

 देश  की  55  करोड़  जनता  का  दोहरा  करें  |

 इस  विधेयक  कौर  ga  निवारक  निरोध  अधिनियम  में  कुछ  हीं  सरकार

 इस  अधिनियम  से  बाहर  ate  भीतर  प्रति ता  नचाना बालटी  सरमायेदार  शोषकों  की  शक्ति
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 Statutory  Resolution  RE  :  Maintenance  of  Internal.Security  June  18,  1974

 Ordinarc:  Asd  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 Contd.

 बढ़ाना  चाहती  है  ।  परन्तु  सरकार  झपने  इस  उद्देश्य  में  सफल  नहीं  हो  पायेगी  क्योंकि  मजदूर

 ait  किसान  राज  अपना  बचाव  करना  जनते  हैं  |

 यदि  सरकार  आन्तरिक  सुरक्षा  शान्ति  बनाये  रखने  में  सफलता  चाहती  है  तो  उसे  श्रपनी

 नीति  में  परिवर्तन  करना  होगा  ।  राज  की  यही  आवश्यकता  है  ।

 Shri  तैबा  Bihari  Vajpayee  :  We  oppose  the  provisions  in  Clause  3(1)  of  the  Bill

 The  words  relations  of  India  with  foriegn  Should  be  deleted  frcm  this

 Clause.  This  provision  has  no  precise  meaning,  Moreover  this  is  very  wide  provision,
 Government  intend  to  deprive  the  poor  people  of  their  right  to  Critisise  any  foreign  Country.

 This  is  not  proper  nd  justified,  No  body  wants  to  strain  our  relations  with  any  foreign

 Country,  should  not  deprive  people  of  their  right.  When  Pakistan  is  bent

 it  is  not  proper  to  ban  our  people upon  straining  its  relations  with  our  Country,
 from  Criticizing  it  rather  Publi  openion  should  be  aroused  in  this  regard,

 So  far  as  the  ‘maintenance  of  Public  Order’  is  Concerned,  itis  not  necessary,
 For  this  purpose  Ordinary  laws  are  sufficient  which  can  be  used,  because  this  provision
 has  been  freely  misused,  Therefore,  this  should  be  deleted  from  the  Bull,

 The  Provisions  of  maintenance  of  supplies  essential  to  the  Community  has

 been  included  in  this  Bill.  This  is  intended  only  to  suppress  the  resenment,  just  demands

 and  strug  le  of  the  workers,  peasants  and  Government  employees.  But  the  interpretation  of

 For  this  we  have the  Bill  is  that  it  intends  to  take  legal  action  against  black-marketters,

 already  maintenance  of  Essential  services  Act  and  the  Essential  Commodites  Act  In  view  of
 these  acts  there  is  no  necessity  of  this  provision.

 The  Bill  empoewers  the  District  Additional  District  Magistrates,  and

 the  Police  Commissioners  for  passing  detention  orders.  If  Government  is  really  anxious  to

 to  ensure  that  there  is  no  misuse  of  law  this  power  should  only  rest  with  the  Chief  Secre-

 tary  and  the  Home  Secretary  and  not  given  to  District  Magistrate.  There  should  be  no

 objection  in  accepting  this  ammendment.

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :
 खण्ड  3  से  व्यवस्था  बनाये  रखना  शब्दों

 को  हटा  दिया  जाना  क्योंकि  ये  बहुत  व्यापक  हैं  ग्रोवर  किसी  भी  व्यक्ति  इसके

 गत  गिरफ्तार  किया  जा  सकता  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  इस  उपबन्ध  को  ज्यों  का  त्यों  रखा  गया

 तो  किसी  भी  सन्देह  पर  किसी  व्यक्ति  को  भी  नज़र बन्द  किया  जा  सकता  है  ।  फिर  के

 लिए  ग्रा वद यक  आपूर्ति  तथा  सेवायों  का  बनाये  रखनाਂ  शब्दों  को  हटा  चाहिए  ।  यदि  इन

 शब्दों  को  रखा  गया  तो  इसका  ae  होगा  कि  सरकार  की  इच्छा  होगी  कि  किसी  भी  आवश्यक

 सेवा  के  मजदूर  कामिक  संघ  आन्दोलन  में  भाग  न  ले  सकें  ।

 जिला  मजिस्ट्रेटों  ग्रोवर  रोवर  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  ऐसी  कोई  शाक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिए

 जिससे  कि  वे  रबड़  की  मोहरों  के  समान  होकर  उन  सभी  कागजातों  जो  पुलिस  के

 रियों  द्वारा  उनके  सामने  रखे  हस्ताक्षर  कर  दें  ।  देखने  में  पाया  है  कि  इन  अधिकारों  को

 राजनीतिक  को  तंक  करने  के  लिए  ही  प्रयोग  जाता  है  att  समाज  विरोधी

 तत्वों  को  नहीं  पकड़ा  जाता  |
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 28  1893  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रघ्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  कौर  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  विधेयक  जारी

 किसी  भी  व्यक्ति  को  किन्हीं  भी  परिस्थितियों  में  5  दिन  से  श्रमिक  जेल  म  नहीं  रखा

 चाहिए  कौर  पांच  दिन  के  उपरान्त  aga  कानून  के  अ्रत्तगंत  उस  पर  मुकदमा  चलाने

 के  लिए  उसे  न्यायालय  में  aa  किया  जाना  चाहिए  झर  उसे  ग्रसने  बचाव  का  पुरा  अवसर  मिलना

 चाहिए  |

 श्री  डी०  के०  पंडा  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हू  क्योंकि  यह  ga

 TH  पास  हुए  कानूनों  में  भ्रपेक्षाकृत  भ्रमित  कठोर  है  ।  यहां  तक  कि  भारत  सुरक्षा  अधिनियम

 की  घारा  44  के  अ्न्तगंत  ब्रिटिश  सरकार  ने  भी  नागरिकों  को  कुछ  अधिकार  दिए  थे  ।  भारत

 सुरक्षा  1962  की  घारा  30  में  नागरिकों  की  स्वतन्त्रता  रोक  आन्दोलन  पर  कम  से  कम

 प्रतिबन्धों  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  इस  विधेयक  से  कार्यकारी  अधिकारियों  को

 निक  भ्रर्थात  सब  तरह  की  शक्तियां  मिल  जायेंगी  कौर  वे  अपनी  मनमानी  करने  लगेंगे  ।  निवारक

 निरोध  अ्रधघिनियम  के  भ्रन्तगंत  गिरफ्तार  किए  गये  87  व्यक्तियों  में  एक  भी

 तस्कर  व्यापार  करने  वाला  झ्र ौर  जासूसी  करने  वाला  नहीं
 है  ।  यह  तो  वामपंथी  कौर

 प्रगतिशील  शक्तियों  के  विरूद्ध  राजनीतिक  बदले  की  भावना  का  स्पष्ट  मामला  क्योंकि  इस

 विषयक  के  अ्रन्तगंत  अराज  तक  जितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गये  वे  सब  राजनीतिक  व्यक्ति

 हैं  जो  किसी  न  किसी  विपक्षी  दल  से  सम्बन्धित  हैं

 परन्तु  इस  विधेयक  से  लोगों  की  गरीबी  दूर  करने  के  बजाय  स्वतन्त्र  भारत  के  नागरिकों

 की  स्वतन्त्रता  समाप्त  की  जायेगी  ।

 मंत्री  महोदय  द्वारा  बार  बार  दिए  गये  को  इस  शक्ति  का  दुरूपयोग  नहीं  किया

 को  हृष्ट  में  रखते  हुए  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  सांविधिक  रूप  से  विधेयक  में  इस

 सन  की  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  इसका  संरक्षण  हो  सके  ।

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  इस  विधेयक  में  पुलिस  आयुक्तों  को
 श्रधघिकार  देने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  अपराध  प्रक्रिया  संहिता  में  सम्भावित  परिवर्तनों  को  हट्टी  में  रखते  हुए  atk

 श्रमिक  स्थानों  पर  पुलिस  झ्रायुक्ता  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  सरकार  संशोधन  संख्या  65  स्वीकार

 करती  है  श्री  दीनेन  भट्टाचायें  का  संशोधन  संख्या  23  भी  स्वीकार  किया  जाताहै  कि  राज्य

 कार  को  आदेश  की  सूचना  7  दिन  के  भीतर  देनी  चाहिए  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  का  प्रयोग  श्रमिकों  प्रौढ़  किसानों  के  विरुद्ध  किया

 जायेगा  ।  सरकार  द्वारा  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  अब  दक्षिणपन्थी  प्रतिक्रियावादियों  से  निपटने

 का  समय  प्रा  गया  है  ।  परन्तु  इससे  तो  *सही  प्रतिक्रिया  को  ate  शक्ति  मिलेगी  ।  एक  भी

 उदाहरण  ऐसा  नहीं  है  जहां  पर  कि  निवारक  विरोध  अधि
 नियम  का  किसी  कार्मिक  संघ  के  विद्ध

 इस्तेमाल किया  गया  हो

 डे



 Statutory  Resolution  RE  :  Maintenance  of  Internal  Security  Jyaistha  28,  1893  (Saka)

 Ordinance  And  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 Contd.

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  नेताओं  को  नज़र बन्द  किया

 गया था  ।

 कल्यारासुन्दरम  :  हम  उन्हें  नजरबन्दी  आदेश  की  प्र
 तीनों  देंगे  ।  मंत्री  महोदय  उनकों

 जांच  कर  सकते  हैं  कि  वे  क्या  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यदि  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  नहीं  सुनना  तो  यह  एक

 ब्रह्म  मामला  है  ।  इसका  प्रयोग  ऐसे  एक  भी  मामले  में  नहीं  किया  गया  है  ।

 **भारत  का  विदेशी  शक्तियों  के  साथ  सम्बन्धों  शब्दों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।.  कुछ

 माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  इन  शब्दों  को  हद  दिया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उन्हें  प्रशासन

 दिलता  हु  कि  इस  उपबन्ध  का  बहुत  कम  अवसरों  पर  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  हम  इसका  विदेशी

 सरकारों  की  आलोचना  को  दबाने  के  लिए  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  परन्तु  केवल  एक  अवसर  पर

 इसका  प्रयोग  करना  पड़ा  था  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्यों  को  झ्राइवासन  देता  ह  कि  इसका

 उपयोग  तभी  किया  जायेगा  जब  इसकी  अत्यन्त  आवश्यकता  पड़ेगी  अन्यथा  नहीं  |

 सुरक्षा  a  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कई  संशोधन  जाए  हैं  ।  जहां

 तक  सार्वजनिक  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  संविधान  के  अनुसार  लोक  व्यवस्था  बनाये  रखने  की

 जिम्मेदारी  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  हम  तो  उनकी  सहायता  करते  हैं  ।  जब  केन्द्र  में

 रक  नजरबन्दी  अधिनियम  31  1969  को  समाप्त  हुजरा  था  star  कि  कल  स्पष्ट

 लगभग  सब  राज्यों  को  कानून  तौर  व्यवस्था  की  स्थिति  का  सामना  करना  कौर

 एक  राज्य सरकार  के  भ्रति्क्ति  बाकी  सब  राज्य  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  यहां  ऐसे

 भ्र धि नियम  की  श्रावइ्यकता  है  |  केवल  केरल  राज्य  ही  ऐसा  है  जिसने  ag  कहा  था  कि  यह  इसका

 प्रयोग  केवल  श्रवइयक  सेवाएं  बनाये  रखने  इरादी  के  लिए  ही  करेगा  ।  सब  राज्यों  में  तो
 हमारे

 दल  की  सरकारें  नहीं  जिन  राज्यों  में  विपक्षी  दल  की  सरकारें  थीं  वहीं  पर  कानून  ौर

 व्यवस्था  बनाये  रखने  की  बहुत  अधिक  झावद्यकता  पड़ी  थी  उन्होंने  अपनी  जिम्मेदार

 नहीं  निभाई  ।  इस  स्थिति  की  आ्रावंइंयकता  के  लिए वे  ही  ग्रसित  जिम्मेदार  a  उन्हें  ही  इस

 कानून  की  श्रमिक  झा वद यकता  है  |

 डा०  रानेन  सेन  :  मैंने  केरल  के  मुख्य  मंत्नी  के  एक  वक्तव्य  का  उल्लेख

 किया
 था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  उनके  राज्य  में  इसकी  आवश्यकता  है  ।

 शी  कृष्णचन्द्र  पंत  :  मैंने  कहां  कि  तत्कालीन  केरल  परकार  ने  कहा  था  कि  वे

 सेवाए  बनाये
 रखने  की  व्यवस्था  ही  लागू  करेंगेਂ  ।

 seq  किया  गया  है  कि  पुलिस  आयुक्तों  इन  शक्तियों  का  प्रयोग  .  करने  की

 प्रयुक्ति  क्यों  दी  गई  है  ।  वास्तव  में  वे  मजिस्ट्रेटों  से  श्रमिक  वरिष्ठ  अधिकारी  हैं  कौर

 यदि  जब  जिला  .  मजिस्ट्रेटों  को  यह  अघिकार  दिये  गये  हैं  तो  पुलिस  कमिश्नरों  को  क्यों  ना

 दिये  जायें  ।  उनको  कानून  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  बनाये  रखना  होता  है  ।
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 18  1971  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  ale  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाने

 रखना  विधेयक  जारी
 —

 ऐसे  दो  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गय ेहैं  जिनमें  12  दिने  की  अवधि  को  घटाकर  5  दिन

 करने  कौर  22  दिन  की  अवधि  घटाकर  14  दिन  करने  कौ  मांग  की  गई  है  ।  मैं  समझता  हू  कि

 मेरे  माननीय  faa  अपने  सुझावों  की  चटिलताश्रों  को  नहीं  समय  पाये  हैं  ।  पुरानी  योजना  में  5

 दिन  की  व्यवस्था  इसलिए  की  गई  है  ताकि  नजर  बन्द  व्यक्ति  को  उसकी  नजरबन्दी  के  कारण

 बताये  जा  सकें  कौर  12  दिन  की  अवधि  राज्य  सरकार  अपना  निर्णय  करने  के  लिये  दी

 गई  है  कि  क्या  वे  इसका  अनुमोदन  करते  हैं  ।  यह  योजना  तो  साधारण  परिस्थितियों  के  weet  भी

 है  ।  परन्तु  अ्रसाधारणा  परिस्थितियों  में  इस  अवधि  को  बढ़ा  जायेगा  ।  यदि  इस  afer

 को  घटाकर  5  दिन  किया  जाये  नज़र बन्द  व्यक्ति  को  भ्र पना  मामला  पेश  करने  का  अवसर

 मिलेगा  ate  ना  राज्य  सरकार  ही  उसकी  जाँच  ही  कर  पायेगी  ।  गर्त  सरकार  नहीं  चाहती  है

 कि  नजर  बन्दी  को  अपना  मामला  पेश  करने  के  अवसर  से  वंचित  रखा  जाये  अथवा  सरकार  द्वारा

 उस  मामले  की  जांच  ना  की  जाये  ॥

 मुझ  इस  बात  का  बड़ा  श्राइचयं  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  चोरबाजारी

 करने  वाले  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने हेतु  की  गई  इस  व्यवस्था  को  इस  विधेयक

 से  gar  दिया  जाये  |

 श्री  दीनेन
 भट्टाचार्य

 :  परन्तु  सरकार  लोक  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  श्रन्तगंत  तो  सब

 कुछ  ला  सकती  है  ।

 थी  क्ष्णचन्द्र  पंत  :  यदि  श्राप  विधेयक  के  सिद्धान्त  .  का  विरोध  करते :  हैं  तो  बात  ही

 अलग है

 थी  कल्याण सुन्दरम  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  समुदाय  के  लिये  अत्यावश्यक  सप्लाई

 अरर  सेवा  बनाये  रखने  से  उनका  क्या  अभिप्राय  है  ।  वह  यह  बात  स्पष्ट  कर  सकते हैं
 |

 कि  इसका  प्रयोग  केवल  काला  बाजार  करने  वालें  लोगों  के  विरुद्ध  किया  जायेगा  श्र  gear  लोगों  के

 विरुद्ध  नहीं  ?

 श्री  mem  चन्द्र  पन्त  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हु  कि  इससे  चोर  बाजारी  ौर  जमाखोरी

 करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आवश्यक  सेवा  कौर  सप्लाई  बनाये  रखने  सम्बन्धी  वर्त  मान

 अधिनियम  में  क्या  त्रुटि  है  ।  क्या  उन  ग्र धि नियम  को  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  प्रयोग  किया  गया

 है  ?  मैं  समझता  ह  कि  यह  केवल  हड़तालों  शादी  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  बनाया  जा

 रहा

 शी  चन्द्र  पन्त  :  श्री  पांडे  का  संशोधन  भी  स्वीकार  नहीं  जा  सकता  क्योंकि

 सामान्य  कानून  के  श्रन्तगंत  सजा  देने  में  सामान्यतया  समय  लगता  है  ale  निवारक  निरोध

 प्रीमियम  का  प्रयोग जब  किया  जाता  है  तभी  हिंसात्मक  कार्यवाही को  शीघ्र  रोकने  की  श्रावंदयकता

 होती है  ।
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 Ordinance  And  Maintenance  of  Internal  Securtty  Bill

 Contd,
 nae

 श्रेय  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  7,  8,  10,  11,12,  18,  20  कौर  22  मतदान

 के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  |

 Amendments  Nos.  7,8,11,12,18,19,20,  and  22  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  पृष्ठ  2,  पंक्ति  38  में

 (as  soon  as  may  be)  के  स्थान  पर  दिन  के  भीतरਂ  (Within

 seven  days)  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (23)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र
 The  Motion  was  adopted

 अनध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  55,61,64  मतदान  के  लिए  रखे  गए  कौर

 ध्रस्वीकत  हुए  |

 Amendment  No.  55,61,  and  64.  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय :  wer  यह  है  कि  पंक्ति  20  ate  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 रखा  जाये  —

 "
 पुलिस  जहां  कहीं  भी  उनकी  नियुक्ति  की  गई  (८)  Commissoner

 of  police  wherever  they  have  been  appointed.)’’  (65)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  Motion  was  adopted

 meas  महोदय  :  सब  श्री  दीनेन  अटल  बिहारी  बाजपेयी  कौर  एम०  सुन्दरम

 द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  वही  संशोधन  हैं  जो  पहले  ही  प्रस्तुत  किये  जा  चुके  हैं  उन  पर  सभा  में

 मतदान  नहीं  होगा  ।

 oer  यह  है  खण्ड  3  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  aa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  3  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गयां

 Clause  3,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खण्ड 4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 Clause  4  was  added  to  the  Bill

 अध्यक्ष  सहोदय  अरब  हम  खण्ड  5  पर  चर्चा  करते  हैं  ।  इसमें  कुछ  salsa  हैं  ।

 श्री  मुरूगनन्तम  :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  13  प्रस्तुत  करता  हू  ।
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 28  1893  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे

 सांविधिक  संकल्प  att  ग्रान्तरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  विधेयक  जारी

 ae

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  24  प्रस्तुत  करता  हु

 att  कल्याण  सुन्दरम
 :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  14  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 *
 श्री  सुरूगनन्तम  :  हम  विधेयक  का  ga  विरोध  करते  हैं  कौर  हम  इसे  काला  कानून

 समझते  हैं  ।  मुझ  भी  इस  कानून  के  भ्रन्तगंत  दो  बार  गिरफ्तार  गया  ।  सरकार  को  जब

 इतने  श्रमिक  अघिकार  प्राप्त  हैं  तो  सरकार  को  नये  कानून  के  भ्रन्तगत  शौर  अ्रधिकार  देने  के

 क्या  लाभ  हैं  ।  सरकार  को  इन  मनमाने  अधिकार  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।
 देश  के

 प्रत्येक  नागरिक  को  राजनीतिक  सम्बन्धी  गतिविधियों  की  स्वतन्त्रता  के  qe  ya  अधिकार  हैं  ।

 यह  उचित  नहीं  है  कि  राजनीतिक  बन्दियों  को  बिना  मुकदमा  जेल  में  रखा  जाये
 ।

 उन्हें  ग्र भि व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसीलिए  मैंने  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है

 मुत  तराशा  है  सरकार  उसे  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 श्री  दिनेश  भट्टा चा यें
 :  मैंने  at  संशोधन  में  ग्रोवर  शभ्रनुशासन  का  उल्लंघन

 करने  पर  सजा  देने  की  स्त  ary  रखना  भी  शामिल  को  समाप्त  करने  का  उल्लेख  किया

 था  ।  अब  श्री  बदरुदूदुजा  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  वे  अपने  वकील  श्री  शशांक  गिर  सान्याल

 से  मिलाना  चाहते  थे  ।  लेकिन  श्री  सान्याल  जो  राज्य  सभा  के  सदस्य  जेल  श्रधिंकारियों

 ने  बताया  कि  विभाग  के  सचिव  ने  उन्हें  श्री  बद्रुदूदुजा  से  मेल  करने  की  भ्रनुमंति  नहीं

 दी  है  ।  क्या  यह  अनुशासन  है  ?  केवल  सन्देह में  गिरफ्तार  किये  गए  व्यक्ति  से  भेंट  न  करने  के

 area  किस  नियम  के  अ्न्तगंत  दिये  गए  ?  भ्र विकारी  इन  नियमों  को  अपनी  मर्जी  के  अनुसार

 प्रयोग  करना  चाहते  हैं  ।  गर्त  मैं  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता  हू

 श्री  कल्याण  मैंने  खण्ड  5  के  बारे  में  संशोधन  किया  है  ।  मैं  खण्ड  5  के

 बाघों  का  भी  विरोध  करता  है  |  इसके  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  राज्यों  में  भेदभाव  उत्पन्न

 होगा  ।  मेरे  राज्य  में  श्रेणी  में  रखे  गये  कैदियों  को  कॉफी  शादी  उपलब्ध  नहीं  होती  |

 उन्हें  सामान्य  कैदियों  के  समान  सभा  जाता  है  |

 क्या  सरकार  उनको  राजनीतिक  कैदी  नहीं  समय  सकती  ?  जेल  A  अ्रनुशासन  बनाये

 रखने  के  लिए  सब  राज्यों  में  जेल  पुस्तिका  है  ।

 श्री  रा०  ढो०  भंडारे  पीठासीन  हुये  ।

 Shis  R.  1),  Bhandare  in  the  Chair  ं

 जेल  ग्रनुशासन  बनाये  रखने  के  लिये  पुस्तिका  है  त्र  श्राप  इसका  विशेष  रूप  से  यहां

 क्यों  उल्लेख  करना  चाहते  हैं  ।  इससे  स्थिति  ate  खराब  होगी  ।  जेल  के  rat  गोली  तथा  लाठी

 चलाई  जा  रही  जेल  बाइडन  कौर  सुपरिन्टेन्डेन्ट  द्वारा  नजर  बन्द  व्यक्तियों  को  पीटा

 *
 तमिल  में  दिए  गये  भाषा  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 Summarised  Translated  Version  based  on  English  Translation  of  Speech  delivered  in  Tamil
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 Statutory  Resolution  RE:  Maintenance  of  Internal  Jyaistha  28,  1893  (Saka)

 Sccurity  Ordinance  And  Maintenance  Secuiriy  Bill
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 उक्त  खण्ड  इस  विधेयक  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  नज़र बन्द  व्यक्ति  को

 art  परिवार  ate  स्वयं  पर  निर्भर  व्यक्तियों  के  लिए  उचित  भत्ता  fear  जाना  चाहिये  ।  जब

 arg  बिना  कारण  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  लेते  हैं तो  उसे  उक्त  सजा  अवश्य  सिलनी

 चाहिये  |
 सरकार

 उक्त  अघिनियम  को  लागू  करने  मात्र  से  ही  यह  सोचती  है  कि  देश  में

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाई  जा  सकेगी  तो  उसे  att  जेलों  का  निर्माण  करना  होगा  ake  जेलों  में

 शौर  अधिक  हथियार  रखने  होंगे  ।  श्राप  इस  विधेयक  का  समर्थन  न  करें  शौर  यदि  आपको

 विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  मज़ार  किया  जाए  नो  श्राप  इस  खण्ड  को  विधेयक  में  शमिल

 aq  करें  कौर  इसलिए  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  ।

 गती Ist  तक  विरोधियों  के श्री  कृष्णचन्द्र  पस्त  :  यह  ठीक  नहीं  है  कि  कुल  अघिनियम  का  र

 विरुद्ध  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 श्री  कल् यारा सुन्दरम्  :  आपने  कहा  है  कि  इसका  प्रयोग  नक्सलवादियों  के  विरुद्ध  किया

 जायेगा  ।  क्या  वे  राजनीतिक  कार्यकर्त्ता  वहीं  हैं  ?

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  यदि  वे  हिंसात्मक  कार्यवाही  करेंगे  तो  उनके  विरुद्ध  प्रीमियम  का

 प्रयोग  किया  जायेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहेंगे  तो  इस  विधेयक  पर  नियमित  चर्चा  की  जा

 सकती  है  ।  लोकतन्त्र  की  समृद्धि  के  लिये  शान्ति पु रां  तरीकों  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारा  देश  fara  का  सबसे  बड़ा  लोकतन्त्रात्मक  गरारों  9  1  हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  पर

 गयें है

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  13  का  सवाल  है  निवारक  निरोध  1950  के

 गत  भी  नजरबन्दी  के  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  करना  प्रत्येक  मामले  पर  छोड़  दिया  गया

 यह  व्यवस्था  उचित  है  कौर  यह  व्यवस्था  संतोषजनक  रूप  से  काम  कर  रही  है  ।

 जहां  तक  संशोधन  संख्या  24  का  seq  है  यदि  श्राप  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं

 तो  खेंड  5  का  कोई  महत्व  नहीं  रहता  ।  श्री  वकील  की  हैसियत  में  जेल  गये  थे  ।  इस

 बारें  में  जांच  की  जायेगी  ।  राजनीतिक  बन्दी  नामक  कोई  विशेष  श्र  री  जेल  नहीं  है  ।

 जहाँ  TH  संशोधन  संख्या  25  का  सम्बन्ध  है  मुझे  यह  विदित  नहीं  कि  उक्त  संशोधन  को

 किया  गया  है  अन्यथा  नहीं  ।

 यदि  कोई  सरकार  इस  प्रकार  का  भत्ता  देना  स्वीकार  करती  है  तो  वह  भ्रनुगूह-पूर्वक

 भ्र दाय गी  होगी  ।  मैंने  इस  बारे  में  कौर  तथ्य  मांगे  हैं  कौर  मैं  इस  समय  इस  बारे  में  ate  श्रघिक

 नहीं  कह  सकता  |

 सभापति  महोदय  :  मैं
 संशोधन  संख्या  13  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हु  ।

 136



 18  1971  ara  सुरक्षा  बनाये  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  कौर  ग्रान्त रिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  विधेयक  जारी  |

 संशोधन  संख्या  13  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 स्वीकृत  झा
 The  amendment  was  put  and  Negatived

 सभापति  महोदय  :  ब  मैं  संशोधन  संख्या  24  को  सभा
 में

 मतदान  के  लिये  रखू गा
 !

 ama  संख्या  24  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 स्वीकृत  ह
 The  amendment  was  put  and  Negatived

 सभापति  महोदय  प्रदान  यह  है  fe  खंड  5  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  Motion  was  adopted

 खंड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  5  was  added  in  the  Bill

 सभापति  महोदय  :  aa  मैं  संशोधन  संख्या  14  को  जिसमें  नया  खंड  5  क  जोड़ा  गया

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हु  ।

 amar  संख्या  14  के  लिए  गया  तथा  श्रस्वोकृत  हा
 The  amendment  was  put  and  Negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  सकी  खंड  6  विधेयक  को  अग  बने **

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ता

 The  Motion  was  adopted

 खंड  6  विधेयक  में  जोड़  दियो  गया

 Clause  6  was  added  to  the  Bill

 खंड  7  हुए  व्यक्ति  के  बारे  में

 श्री  एस०  ए  मसुरुगनन्तम  :
 संशोधन  संख्या  15  प्रस्तुत  करता  हु  |

 श्री  कल्याण  सुन्दरम  :  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तगत  यदि  एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  करना

 हो  कौर  वह  भूमिगत  चला  जाता  है  तो  उसकी  सम्पति  करली  जायेगी  ौर  उसके  परिवार

 को  परेशान  किया  जायेगा  ।  यह  सब  ब्रिटिश  परम्परा  है  ।  हम  सब  याहिया  खां  के  सैनिकों  द्वारा

 चंगला  देश  में  किए  जा  रहे  नरसंहार  के  बारे  में  शोर  मचा  रहे  हमारे  देश  में  क्या  होगा  यदि

 यहां  यही  रवैया  रहा  तो  ?
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 ‘sit  एस०  ए०  मुरनगनन्तम  :  are  यदि  भूमिगत  हो  जाता  है  तो  सरकार  उसको

 खोजने  की  बजाये  उसकी  सम्पति  जो  केवल  उसकी  न  होकर  उसके  परिवार  की  जब्त  कर

 उसके  परिवार  को  भुखा  मारना  चाहती  है  ।  सरकार  अपराधी  को  न  पकड़ने  के  कारण  परिवार

 की  सम्पति  को  जब्त  नहीं  कर  सकती  ।  इसलिये  मैंने  agar  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  उन्हें  सम्भवतया  तथ्यों  को  बढ़ा  कर  बताने  की  आ्रादत  है  ।

 ऐसे  मामले  में  मजिस्ट्रेट  आदेश  जारी  करेगा  कौर  एक  व्यक्ति  उसको  गिरफ्तार  करने  को  जायेगा  |

 मेरा  कहने  का  भ्र भि प्राय  यह  है  कि  ऐसा  व्यक्ति  जान  बूझकर  गिरफ्तार  होने  से  बचता  है  कौर  वह

 कानून  को  अपना  काम  नहीं  करने  देता  ।

 श्री  कल्याण  सुन्दरम  :  क्योंकि  कानून  दोषपूर्ण  है  |

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  यदि  संसद्‌  कोई  कानून  बना  देता  है  तो  हमें  उसे  स्वीकार  करना

 होता  हैं  ।  यह  लोकतन्त्र  का  ग्रनुशासन  है  ।  जब  श्राप  उस  कानून  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तब

 श्राप  स्वयं  लोकतन्त्र  में  विश्वास  रखने  वाले  कहलाते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  मैं  संशोधन  संख्या  15  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  ह  ।

 सभा  मसें  मत  विभाजन  gar

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  45

 विपक्ष  में  145

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  hegatived

 सभापति  महोदय  :  wa  मैं  खंड  7  को  मतदान  के  लिये  हू
 ।

 seq  यह  है  ‘fe  खंड  7  विधेयक  का  रग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्रों
 The  Motion  was  adopted

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  7  was  added  to  the  Bill

 *तमिल
 में  दिए  ग  ए

 भाषण
 के  अ्रंग्र  जी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 Summarised  Translated  Version  based  on  English  translation  of  speech  delivered  in

 Tamil
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 28  1893
 भ्रान्त रिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  कौर  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना  विधय  ना  जार
 so  सारी

 खंड

 श्री
 दीनेन  भट्टाचार्य  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  28  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 विधेयक  द्वारा  सरकार  को  यह  अधिकार  प्राप्त  हो  जायेगा  कि  वह  किसी  भी  व्यक्ति  को  केवल

 संदेह  पर  गिरफ्तार  कर  सकेगी  दौर  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  को  न्यायालय  का  सहारा  लेने  का

 अधिकार  नहीं  होगा  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  को  नज़र बन्द  जाता है

 उसे  5  दिन  जेल  में  रखा  जा  सकता  है  प्रौढ़  उसके  बाद  उसके  ऊपर  बिमान  कानून  के  श्रन्तगंत

 मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिये  ।  मेरी  समय  में  नहीं  भ्राता  कि  जो  की  gat  बहुमत

 ऐसा  करने  से  क्यों  डरती  है  ।  उसे  अपनी  रक्षा  का  अवसर  न  देने  का  क्या  कारण  है  ।  यदि

 मुकदमा  चलाने  के  बाद  कोई  व्यक्ति  दोषी
 पाया

 जाता  है  तो  सरकार  उसे  जेल  में  डाल  सकती  है  ।

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  ह  alt  इस  बात  पर  जोर  देता  हु  कि  किसी  भी  व्यक्ति

 को  गिरफ्तार  करने  के  5  दिन  बाद  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  कल्याण  सुन्दरम  :  खंड  8  तो  बहुत  ही  खतरनाक  विद्वेष  से  उपधारा  2  जिसमें

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 (1)  के  भ्रन्तगंत  अघिकारी  को  उन  तथ्यों  को  न  बताने  का  श्रधघिकार  होगा

 जिसकी  जानकारी  होना  उसके  विचार  से  जनहित  में  न  होगा  |

 अधिकारी  की  परिभाषा  क्या है  ?  तीसरे  कौर  चौथे  दर्जे  के  श्रधघिकारी  जो  जानकारी

 एकत्न  करते  हैं  क्या  वे  प्राधिकारी  की  परिभाषा  के  श्रन्तगंत  wa  जानकारी  शाखा  के  विशेष

 कांस्टेबल  द्वारा  एकत्र  की  जाती  है  इन्स्पेक्टर  द्वारा  भी

 यदि  मैं  चीन  का  एजेंट  हुं  तो  साप  मुझे  जनता  के  सामने  बदनाम  करें  अप  कहें  कि

 इनके  चीन  के  एजेंट  होने  के  अमुक  साक्ष्य  मिले  हैं  ।  राजनीतिक  विरोधियों  से  ऐसे  ईमानदारी  से

 व्यवहार  किया  जाता  है  ।  मैं  किसी  राष्ट्र  विरोधी  व्यक्ति  को  संरक्षण  देना  नहीं  चाहता  ।  पुलिस

 अधिकारी  ate  फर्जी  आरोप  लगाते  हैं  ।  ईमानदार  साम्यवादियों  पर  अनेक  फर्जी  ara  लगाये

 जाति  हैं  ।  वह  पुलिस  के  विरुद्ध  atta  नहीं  कर  सकता  ।  यह  अधिनियम  पुलिस  क्रियान्वित

 किया  जायेगा  ।  सलाहकार  समिति  दिखावा  मात्र  होगी  ।  उसका  मोशन  पुलिस  करेगी  ।  पुलिस

 ही  सरकार  का  पथ  प्रदर्शन  करेगी  |  श्राप  उन  लोगों  के  भाग्य  के  बारे  में  जानते  जिनका  पुलिस

 पथ  प्रदान  करती  है  ।  इस  प्रकार  श्राप  लोकतन्त्र  की  रक्षा  न  कर  उसे  समाप्त  कर  रहे  हैं  |

 श्री  कृष्ण चन्द  पन्त  :  खंड  8  के  उपखंड  (2)  में  निहित  उपबन्ध  संविधान  के  अनुच्छेद

 fra | 22  (6)  में  निहित  उपबन्ध  पर  श्रद्धा  इस  उपबन्ध  को  प्रयोग  न  किये  जाने  थके  बावजूद
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 Statutory  Resolution  RE  :  Maintenarce  of  Internal  Jyaistha  28,  1893  (Saka)

 Security  Ordinance  And  Maintenance  Security  Bill

 Sanit

 भी  यह  caste  हित  में  आवश्यक  है  कि  अधिकारियों  को  ऐसे  तथ्यों  को  न  बताने  का  अधिकार

 है  जो  जनहित  में  नहीं हैं  ।  कुछ  मामलों  में  जनहित  में  तथ्यों  को  नहीं  बताया  जा  सकता  |  इन

 मामलों  में  तथ्यों  का  उल्लेख  करने  से  सुरक्षा  को  कौर  खतरा  सकता  है  ।  माननीय  सदस्य

 ने  उल्लेख  किया  है  कि  इसके  कारण  स्पष्ट  नहीं  मैं  माननीय  सदस्य  को  याद  दिला  दू  कि

 इस  बारे  में  सर्वोच्य  न्यायालय  ने  विभिन्‍न  निरंक  दिये  प्रथम  यह  कि  नज़र बन्द  तिय  गये

 व्यक्तियों  को  बताये  गये  कारण  पर्याप्त  होने  चाहिए  जिससे  वे  इस  बारे  में  प्रभावकारी

 वेदन  दे  सकें  अ्रौर  न्यायालय  भी  इस  बात  की  जांच  करेगा  fe  अमुक  कारणਂ  पर्याप्त  हैं  अथवा

 नहीं  ।  दूसरे  बताये  गये  कारण  स्पष्ट  नहीं  होने  चाहिए  ।  वे  असंगत  नहीं  होने  चाहिये  ।

 कौर  न्यायालय  इन  कारणों  की  जांच  कर  सकती  है  |

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  श्राप  a  जेल  में  बन्द  कर  देंगे  कौर  फिर

 ह  जानने  के  लिए  कि  qa  किन  कारणों  से  जेल  भेजा  गया  ०५ मुझ  स्वयं  को  ही  अदालत  में

 जाना  पड़ेगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  कुछ  मामले  ऐसे  भी  होते  हैं  जिनमें  तथाकथित  अपराधी  को  उस

 समय  तक  जेल  में  रहना  पड़ता  है  जब  तक  कि  उस  पर  चल  रहे  मुकदमें  का  निसाँक  नहीं  हो

 जाता  |  कुछ  मामले  में  साध।रण  fafa  के  श्रन्तगंत  भी  ऐसा  करना  श्रनिवायं  हो  जाता  है  ।  इस

 प्रीमियम  के  उपबन्धों  की  क्रियान्विति  से  बचने  के  लिए  इतना  ही  पर्याप्त  है  कि  ऐसे  कार्य  ही

 न  किए  जाये  जौ  इस  अधिनियम  की  गिरफ्त  में  ara  हैं  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  28  मतदान  के  लिए

 रखा  गया  |

 Amendment  No.  28  was  put

 सभा  में  मत  विभाजन  gar
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  66  ;  विपक्ष  मसें  158

 Ayes  66  ;  Noes  158

 संशोधन  स्वीकृत  हु
 Amendment  was  negatived

 सभापति  महोदय  :  sat  यह  है  :  खंड  8  विधेयक  का  sig

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  Motion  was  adopted

 खंड  8  विधि यक  में  जोड़  feat  गया  ।

 Clause  8  w  as  aqadced ac  addad  to  the  Bill
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 18  1971  श्रास्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रध्यांदेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  ate  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये

 विधेयक  जारी

 meq  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 एक  माननीय  सदस्य  :  पंजाब  बजट  का  क्या  जो  तीन  बजे  प्रस्तुत  किया  जाना  था  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  इस  विधेयक  को  समाप्त  कर  लिया  जाये  ।  तदुपरांत  उसे  ले

 लिया  जाएगा  |

 खंड  का

 Clause  of  advisory  boards)

 श्री  ata  veered  :  मैं  संशोधन  संख्या  29  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  इस

 संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जब  किसी  नज़र बन्द  व्यक्ति  को  पांच  दिन  ए  के  बाद  न्यायालय  में

 प्रस्तुत  किया  जाए  तो  उसे  वकील  शादी  करने  के  लिए  वित्तीय  तथा  श्रव्य  प्रकार  की  सहायता

 दी  जाय े।

 शी  विभूति  मिश्र  :  मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  40  प्रस्तुत  करता
 हु

 ।

 In  this  connection  I  would  like  to  suggest-that  a  sitting  judge  of  the  High  Court

 should  be  there  in  the  Advisory  Board,  as  a  number  of  MPs,  have  already  opposed  it.  So  I

 want  that  tne  words  have  been,  or  are  qualified  to  be  appointed  as’’  should  be

 omitted.

 श्री  geet  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  57  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 I  also  support  the  idea  that  a  sitting  judge  should  be  in  the  Advisory  Board.  So
 this  amendment  should  be  accepted.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  ऐसा  उपबन्ध  करने  का  seat  यह  है  कि  राज्यों  के  न्यायालयों  में

 काम  कर  रहे  न्यायाधीश  कई  कारों  से  इस  कायें  के  लिए  समय  न  निकाल  सकेंगे  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  29  मतदान  के  लिए

 रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 The  amendment  No.  29  was  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  40  मतदान  के  लिए  रखा  गया  |

 The  Amendment  No.  40  was  put

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gat  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  60  ;  विपक्ष में  150

 Ayes  60  ;  Noes  159
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 संशोधन  स्वीकृत  तमा  |

 The  Amendment  was  negatived

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  57  मतदान  के  लिए  रखा  गया

 तथा  स्वीकृत  |

 The  Amendment  No.  57  was  put  and  negatived

 अध्यक्ष  महिला  प्रत  यह  है  :  fe  खण्ड  9  विधेयक  का  लग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 The  Clause  9  was  added  to  the  Bill

 पंजाब  बजट

 Punjab  Budget

 अध्यक्ष  महोदय  :  गरब  पंजाब  का  बजट  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ॥

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  स्त्री  के०  geo  :  मैं  वह
 के

 लिए

 पंजाब  राज्य  के  अनुमानित  राय  alt  व्यय  का  विवरण  प्रस्तुत  करता  हु  |

 श्रास्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक  1971

 MAINTEN  ZLLINL. ANC  E  OF  INTERNAL  SECURITY  ACT,  1971

 खण्ड  10

 Clause  10

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  खण्ड  10  को  लगे  ।

 श्री  दिनेश  भटटाचार्य  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  30  ate  31  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 संशोधन  संख्या  30  के  बारे  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  30  दिन  की  अ्रवधि  को

 घटाकर  केवल  पांच  कर  दिया  जाये  क्यों कि  बिना  कारण  बताये  किसी  भी  व्यक्ति  को  30  दिन

 तक  नज़र बन्द  रखना  उचित  नहीं  है  संशोधन  संख्या  3!  में  मेरा  यह  सुल्तान  है  कि  नज़र बन्द

 ब्यक्ति  को  सलाहकार  बो  के  सामने  पेश  होने  की  बजाय  उसे  न्यायालय  के  सामने  पेदा  होने  का

 अवसर  दिया  जाये  |

 श्री  कृष्ण
 चन्द्र  पन्त  :  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  निवारक  नजरबन्दी  के

 मामलों  पर  न्यायालय  के  स्थान  पर  सलाहकार  बोझ  विचार  करे  ।
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 28  1893  श्रान्त रि कं  सुरक्षा  बनाये
 रखना

 विधेयक
 1971

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  30  ate  31  मतदान  के  लिए

 रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुए
 The  Amendment  Nos  30  and  31  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  que  10  विधेयक  का  लग  बने  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  10  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  10  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  11

 Clause  1  ]

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  मैं  अपना  संशोधनों  संख्या  16  प्रस्तुत  करता  हु
 ।  मैं  चाहता

 है  कि  सुरों  प्रक्रिया  की  अ्रवधि  10  सप्ताह  से  घटाकर  6  सप्ताह  कर  दी  जाये  ।

 श्री  दीनेन  मटदाचायें
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  32,  23,  34  तौर  35  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 मेरे  सभी  संशोधन  परस्पर  सम्बद्ध  मेरा  सुभाव  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  बिना  मुकद्दमा

 चलाये  नज़र बन्द  न  किया  जाये  ale  उस  पर  मु  न्यायालय  में  चलाया  जाये  न  कि  सलाहकार

 as  के  सामने  उसे  पेदा  किया  जाये  ।  ऐसा  होने  पर  न्यायालय  श्रादेश  देगा  न  कि  सलाहकार  बोरे

 की  भांति  रिपोर्ट  देगा  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  सलाहकार  बोड़े  के  स्थान  पर  झ्र ौर

 के  स्थान  पर  रखा  जाये  |

 to  move  my  amendment  Nos.  58  and Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,!  beg

 59,  In  one  of  my  amendments  I  asked  for  the  provision  of  assistance  of  a  lawyer  for  the

 deteny,  when  he  is  produced  before  the  Advisory  Board.  In  another  amendment  I  sugg-

 ested  that  the  proceedings  of  the  Advisory  Committee  should  be  made  public:  Nothing

 should  be  kept  secret  in  this  regard.

 at  कृष्ण  चन्द्र  नत  मैं  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर  चुका  कि  सलाहकार  ste  को

 लय  में  परिवर्तित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जहां  तक  समयावधि  कों  कम  करने  की  बात  इस

 सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  पुरी  प्रक्रिया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  10  सप्ताह  का  समय

 श्रमिक  नहीं  है  ।  जहां  तक  वकील  शादी  की  सहायता  की  बात  कोई  भी  नज़र बन्द  व्यक्ति  वकील

 ग्राही  की  सहायता  अभ्यावेदन  शादी  तयार  कराने  में  ले  सकता  है  ।  किन्तु  वकील  सलाहकार  als

 के  सामने  पेश  नहीं  हो  सकेगा  ।  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  सलाहकार  बोले  की

 को  सार्वजनिक  नहीं  बनाया  जा  क्योंकि  यह  सलाहकार  बातें  न्यायालय  नहीं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या  16,  32,  33,  34,  35,  58

 ait  59  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए
 Amendment  nos.  16,  32,33,34,35,  58  and  59  were  put  and  negatived.

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।  प्रक्रिया

 नियम  26  के  अनुसार  प्रत्येक  शुक्रवार  की  बठक  के  श्रुति  ढाई  घंटे  aire  सरकारी  सदस्यों  के

 ala  के  लिए  नियत  होते  हैं  ।  किन्तु  aa  साढ़े  तीन  बज  रहे  हैं  ate  यह  विधेयक  कभी  तक

 चल  रहा  है  |

 हर अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  निर्णय  पहले  ही  कर  चुका
 कि  गर  सरक  री  सदस्यों  का

 कार्य  उस  समय  लिया  जायेगा  जबकि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  हो  जायेगी  ।  गर  सरकारी

 कार्य  को  पूरे  ढाई  घंटे  मिलेंगे  |

 प्रदान  यह  है  ।  खण्ड  11  विधि  यक  का  रंग  बने  मक

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  gar  ।

 The  Lok  Sabha  Divided

 पक्ष  में  128  ;  विपक्ष  में  49

 Ayes-128  Noes-  49

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  11  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  11  was  added  to  the  Bill

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हम  अपने  एक  बार  ga:  भ्रनुरोध  करते  हैं  कि  इस  विधेयक

 को  गर  सरकारी  सदस्यों  के  कार  के  बाद  लिया  जाये  ऐसा  करने  से  सदन  की  परम्पराशझों  का

 उल्लंघन  होता  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इसके  लिए  नियत  समय  के  समाप्त  होने  पर  सदस्यों  की  कौर  से

 यह  मांग  की  गई  थी  कि  इसके  लिए  कुछ  श्रमिक  समय  fear  जाये  ।  इसके  लिए  समय  बढ़ा  दिया

 गया  था  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  विधेयक  श्राज  ही  राज्य  सभा  को  भेजा  जाना  है  अन्यथा

 उन्हें  इसके  लिए  पर्याप्त  समय  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  इस  हट्टी  से  भी  इस  विधेयक  का  राज  पास

 होना  भ्रनिवायं  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  विपक्ष  के  नेता  इसे  पारित  कराने  में  सहयोग  दें  ।

 खंड  12

 Clause  12

 श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  नियम  93  की  उपकंडिका  2%  अनुसार  जिस  विधेयक  में  संशोधन  किया

 जाना  उसे  संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  अगले  दिन  जाना  चाहिए  |
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 ध्यक्ष  महोदय  :  यह  वि  नेग  स  = aan  a  |  कल  ह्  पृ rt
 हो  जाना  चाहिए  था  ।  मत  इसमें  कोई

 व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  श्रीमन्‌  मेरा  भी  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  सरकार  की  भ्रांत

 से  यह  तक  दिया  गया  है  कि  राज्य  सभा  2+  तारीख  को  स्थगित  होने  जा  रही  है  ।  इसलिए

 बहु  विधेयक  गराज  ही  पारित  होना  है  ग्रोवर  उसे  भेजा  जाना  किन्तु  राज्य  सभा  की

 स्थिति  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लोक-सभा  में  निर्णय  लिये  जायेंगे  जिसके

 स्वरूप  हमें  विधेयक  के  तीसरे  वाचन  में  समय  कम  मिलेगा  ।  हमें  तीसरे  वाचन  में  भी  विधेयक

 पर  बोलने  का  अधिकार  है  ।  विधेयक  का  समय  सोमवार  तक  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  कायें  मंत्रणा  समिति  द्वारा  किया  गया  समय  तो  कल  ही  समाप्त  हो

 था  ।  इसके  शभ्रतिरिक्त  इसके  लिये  4  घंटे  ate  भी  दिये  जा  चुके
 हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  there  should  be  a  reasonable  debate  on  it,  You

 Should  give  reasonable  time  for  reasonable  debate  on  this  Bill.

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  मेरा  माननीय

 सदस्यों  से  यह  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  हमें  राज  ही  पारित  कर  देना  चाहिए  ताकि  राज्य

 सभा  इसे  ठीक  समय  पर  पारित  कर  सके  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों
 ने

 इस  पर  अपनी  सहमति

 भी  दी  थी  जहां  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  की  बात  उसे  हम  राज  देर  तक  बैठकर

 पुरा  करेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हमें  पहले  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लेना  चाहिए  ate  उसके

 बाद  इस  विधेयक  को  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुख  की  बात  यही  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  निर्णय  को  कभी  नहीं

 माना  जाता  ।  वहां  जिस  बात  पर  दल  सहमत  हो  जाते  हैं  उसी  को  यहां  जाकर  वे  नहीं  मानते  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  काय  मंत्रणा  समिति  में  भी  हमने
 यह  श्रीराम |  4  N77  किया  था  :  कि

 उसके  लिए  16  घंटे  नियत  किये  जायें  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Let  us  take  Private  Members  Business  first.  There-
 after  we  will  take  up  this  Bill.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  ag  उचित  होगा  कि  किसी  पक्ष  की  बात  न  मानी  जाये  ।

 ae  कोई  बीच  का  मागं  अपनाना  होगा  ।
 ]

 श्री  दयानन्द  मिश्र  :  हम  उन्हें  ऐसे  ही
 maar  नेता  नहीं  बना  सकते  |

 अध्यक्ष  महोदय  इसकी  व्याख्या  इस  प्रकार  कर  रहे  हैं  मानों  यह  वचन  हमारी  कौर  से  दिया  गया

 शा कर
 हमें  पीठासीन  अधिकारी  को  बता  देना  चाहि

 ए  fz.
 न  PRS  ₹। ए।  धारी  दल  के  मंत्रियों  के  पक्ष  में

 इस  प्रकार  ब्या रुपा  न  किया  करें  ।
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 राय  महोदय  :  उन्होंने  सभा  में  जो  कुछ  कहा  है  मैं  केवल  उसी  की  व्याख्या  करू  गा  |

 श्री  Fo  मनमोहन  :  हमने  व्यवस्था  का  प्रदान  तथा  प्रक्रिया  श्र  दि eis  के  प्रश्नों

 को  उठाकर  पहले  ही  25  मिनट  से  अधिक  समय  को  नष्ट  कर  दिया  इस  अवधि  में  हम  गैर

 सरकारी  सदस्यों  के  विवेचन  को  पारित  कर  सकते  थे  ।  मेरा  अध्यक्ष  महोदय  से  ग्रनुरोध  है  कि  वे

 गर  सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  को  प्राथमिकता  दें  ।

 श्री  ato  एस०  स्टीफन  :  श्री  मनोहरन  ने  जो  सुभाव  दिया  है  वह  नियमों  के

 ward  श्रव्यावहा रिक  ।  नियमों  में  कहा  गया  है  कि  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  के  लिए

 ढाई  घंटे  नियम  हैं  जब  कि  निधम  15  के  झ्न्तगंत  अध्यक्ष  महोदय  यह  निराले  कर  सकते  हैं  कि  यह

 सभा  कितने  बजे  तक  gs  सकती  है  ।  श्राप  चाहे  कुछ  भी  निर्णय  लें  परन्तु  अन्तिम  ढाई  घंटे  गेर

 सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  के  लिए  नियत हैं  ।  नियमों  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि

 निर्धारित  समय  के  पुरा  होने  से  पुर्व  इस  कार्य  के  लिए  समय  का  उपयोग  किया  जाये  ।

 थी  ज्योतिर्मय  बसु  हां  कायंसूची  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि

 गर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  3°30  म०  To  से  6-00  म०  पृ०  तक  होगा  |  यह  काय  सची  में

 दिया  ह्री  है  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  सुभाव  है  कि  afar  ढाई  घन्टे  गर  सरकारी  सदस्यों
 के

 काय

 के  लिए  नियत  किये  जाने  श्री  ज्योति  बसु  का  कहना  है  कि  यह  चर्चा  साढ़े  तीन

 बजे  से  प्रारम्भ  होनी  चाहिए  परन्तु  इस  विधेयक  पर  चर्चा  अभी  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बस  :  तब  यह  विवाद  समाप्त  होना  चाहिए  ॥

 श्री  के ०  सौ  पन्त  मैं  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  से  सहमत  हू  कि  इस  पर  विवाद  समाप्त  करके

 इसे  पारित  कर  देना  चाहिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalicr)  In  this  connection  we  wanted  that  the  Bill

 shoul  Id’  have  been  passed  by  3-30  P.M.  But  I  have  not  said  that  there  should  not  be  any
 discussion  On  the  clause  of  the  Bill.  The  reason  of  the  delay  is  that  the  opposition

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  इस  कार्यवाही  को  ग्राम  ही  पुरा  करेगी  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों

 a  विरोधियों  के  मध्य  इस  विवाद  को  इस  प्रकार  सुलझाया  जाना  चाहिए  जिससे  किसी  को  यह

 शिकायत  रहे  कि  उसके  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  संसदीय  कार्य  मंत्री न ने  कुछ  बातें  ऐसी

 कहीं हैं
 जो  यह  बनाती  हैं  कि  विरोधी  दल  के  सदस्य  इस  विशेष  विधेयक  को  पारित  कराना  चाहते

 इस  सम्बन्ध  में  संशोधन  लाये  गये  हैं  जिनसे  इसका  समय  बढ़  सकता  है  ।  मैं  सरकार  की  इस

 कठिनाई  को  जानता  हु  कि  वह  चाहती  है  कि  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  इस  महीने  की  24  तारीख

 से  पूवे  पारित  हो  जाना  चाहिए  क्योंकि  नहीं  तो  अध्यादेश  की  अवधि  समाप्त  हो  जायेगी  ।  परन्तु

 146



 28,
 ज्येष्ठ  1893  केन्द्रीय  ऋण  आयोग  के  बारे  में  संकल्प

 ————_—

 मेरा  यह  कहना  है  कि  जब  सरकार  बहुमत  में  है  तो  उन्हें  इस  मामले  में  उदार  होना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  किसी  भी  सदस्य  कਂ  सुझाव  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  विचार  मेरे  में  are

 इस  सभा  में  जो  प्रतिक्रिया  हुई  है  वह  मंत्री  महोदय  के  कठोर  का  ही  परिणाम  राज्य  है  ।

 अतएव  उनसे  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वे  इस  सभा  को  अपेक्षित  रियायतें  देकर  विधेयक
 को

 सभासे

 पारित  करा  सकते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  सभा  के  स्थागित  होने  से  पुर्व  art  ही  विधेयक  को  पारित

 करेंगे  ।  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  चार  बजे  आरम्भ  करेंगे  कौर  साढ़े  6  बजे  इस

 विधेयक  पर  दुबारा  विचार  विमश  किया  जायेगा  ।

 श्री  के  सी०  प्त  :  यदि  श्राप  प्रक्रिया  का  श्रनुसंरण  करे  तो  इस  प्रकार  श्राप  इस  नियम

 का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  कि  अन्तिम  डाई  घण्टे  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  लिए  नियत

 किये  जायें
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  ऐसा  इसलिए  किया  है  ताकि  विरोधी  सदस्यों  को  भी  कुछ

 कहने  का  ग्र वसर  मिले  ।  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  काय  पर  विचार-वामदेव  करने  के  बाद  हम

 इस  विधेयक  को  यह  विधेयक  ग्रा  ज  ही  पारित  किया  जायेगा  ।

 गर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयक  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS
 BILLS  AND  RESOLUTION-REPORT

 प्रतिवेदन )

 श्री  जी०  जी०  स्वयं  :  में  प्रस्ताव  करता  हू  ।

 fe  qe  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 दूसरे  प्रतिवेदन  जो  16  1971  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  द

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है  ।

 fs  यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  दूसरे

 प्रतिवेदन  जो  16  जून  1971  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न्या
 The  motion  was  adopted

 आयोग  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE  :  FEDERAL  DEBT  COMMISSION

 emt  महोदय  :  श्री  मरासोली  मारन  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  art  विचार  होगा  ॥

 श्री  शिवप्पा  इस  समय  यहां  नहीं  हैं  ।  ग्रतएव  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  दें  ।
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 Resolution  Re:  ederal  Debt  Commission  Jyaistha  28  ,1893  (Saka)

 चित्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Fo  कार  :  मैने  श्री  मरासोली  मारन  द्वारा

 प्रस्तुत  इस  प्रस्तुत  पर  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  सुना  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण

 प्रस्ताव  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  केन्द्र  कौर  राज्यों  के  मध्य  सम्बन्धों  से  है  ।  लोकतन्त्र  को
 सुचारू

 रूप  से  चलाने  के  लिए  केन्द्र  ate  राज्यों  के  ales  सम्बन्धों  का  होना  पति  आवश्यक  है  ।  इस

 बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  आयोग  की  स्थापना  से  किसी  भी  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठ  सीन  हुए

 |  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 श्री  मारन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  geal  का  उत्तर  देने  से  ga  मैं  संविधान  में

 लिखित  उन  विभिन्‍न  व्यवस्थापकों  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  जो  केन्द्र  के  राज्यों  को  संसाधनों  के

 स्थानान्तरण  से  सम्बन्धित  हैं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  268  के  अनुसार  केन्द्र  कतिपय  शुल्क  लगाता

 है  att  राज्यों  का  कार्य  उसे  वसूल  करना  तथा  उसे  अपने  पास  रखना  है  ।  अनुच्छेद  269  के

 भ्रनुसार  करों  की  शुद्ध  ग्राम  ६11  तरह  से  राज्यों  को  दी  जाती  है  ।  अ्रनुच्छेद  270  के  ग्रन्थित  झप

 कर  की  शुद्ध  ara  राज्यों  को  दी  जाती  है  जो  कि  पांचवे  वित्त  आयोग  के  पंचार  के  अनुसार  75

 प्रतिशत  अनुच्छेद  272  के  अनुसार  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  शुद्ध  ara  का  20  प्रतिशत  राज्यों

 को  दिया  जाता  है  ।  अनुच्छेद  275  में  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  सहायतानुदान  देने  की  व्यवस्था  है

 अनुच्छेद  282  में  जन  कार्यों  के  लिए  राज्यों  को  श्रनुदान  देने  की  व्यवस्था  है  ।  भ्रनुच्छेद  293  (2)  मे

 केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था  है  |  संविधान  में  की  गई  व्यवस्थाएं  राज्य  सरकारों

 की  उचित  मांगों  को  पुरा  करने  में अरस फल  नहीं  रही  हैं  ।  पांचवे  वित्त  आयोग  ने  इस  बात  की

 star  की  है  कि  राज्यों  द्वारा  विभिन्‍न  मांगों  को  पुरा  करने  में  संविधान  में  पर्याप्त

 लचीलापन  है  ।

 श्री  मारन  ने  वित्त  आयोग  की  प्रद यां सा  की  है  ।  राष्ट्रपति  द्वारा  भ्रमुच्छेद  280  के  श्रन्तगंत

 समय-समय  पर  नियुक्त  किये  जाने  वाले  वित्त  आयोग  केन्द्र  तर  राज्यों  के  मध्य  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  alt  ma  कर  के  वितरण  ae  के  बारे  में  सिफारिश  करता है  ।  हमने  राय
 के

 हस्तान्तरण  के  बारे  में  वित्त  ग्रा योगों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  वित्त  आयोगों  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  करों  के  अविभाज्य  ga  में

 उत्तरोत्तर  वृद्धि  की  जाये  जिससे  इसमें  राज्यों  भाग  मिल  पांचवे  वित्त  आयोग  ने  कहा

 है  कि  करों  के  विभाज्य  ga  में  भ्रमरी  कर  वसूली  को  भी  सम्मिलित  किया  जाये  शौर

 1966-67  तक  वसूल  की  गई  बकरी  राशियों  के  कारण  राज्यों  कों  इस  ay  से  तीन  किस्तों  में

 लगभग  270  करोड़  रुपये  इसके  अतिरिक्त  आगामी  ay  से  विशेष  उत्पादन  शुल्क  की  शद्ध

 वसूली  में  राज्यों  को  उसका  20  प्रतिदिन  war  मिलेगा  ।  आयोग  के  पंचाट ों  के  अन्तर्गत  केन्द्र  से

 राज्यों  को  होने  वाली  arr  को  हस्तान्तरण  से  चौथी  योजना  में  4,266  करोड  रुपये  मिलेंगे  जो

 कि  पहली  योजना  में  386  करोड़  रुपये  थे  ।  तमिलनाडु  को  इसमें  शिकायत  करने  की  कोई

 कता  नहीं  है  क्योंकि  सबसे  श्रमिक  लाभ  उसी  को  gar है  ।
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 केन्द्रीय  ऋणी  भ्रायोग  के  बारे  में  संकल्प -18
 शक

 श्री  मारन  की  एक  कड़ी  भ्रालोचना  है  कि  पाँचवें  वित्त  stat  ने  तमिलनाडु  सरकार

 के  वेतन  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  राज्य  सरकार  पर  पड़े  वित्तीय  भार  को  ध्यान  में  नहीं  रखा

 इसके  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  पांचवें  वित्त  आयोग  ने  श्रस्थ  राज्य  में  गठित  वेतन  आयोग

 की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  था  ।  तमिलनाडु  में  वेतन  अयोग  पांचवे  आयोग  के  बाद

 ही  गठित  gar  था  |

 श्री  मारन  ने  योजना  आयोग  के  प्रति  अपनी  श्रप्रसननता  प्रकट  करते  हुए  कहा  है  कि

 छेद  282  का  उदार  रूप  से  प्रयोग  किया  गया  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  संविधान  निर्माताओं

 संविधान  का  निर्माण  करते  समय  यह  नहीं  सोचा  था  विकास  योजनाश्रों  पर  इतनी  बड़ी

 राशि  व्यय  की  जायेगी  ।  waves  यह  आवश्यक  हो  गया  था  कि
 विस्तृत

 प्राथमिक  विकास  शादी  को

 देखते  हुए  ग्रनुच्छेद  282 के  grata  दिये  गये  अधिकारों  का  उदारता  से  प्रयोग  किया  जाये  मैं

 नहीं  समझता  कि  ag  उनकी  शिकायत  का  श्राघार  भी  हो  सकता  है  |

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  राज्यों  को  विकास  कार्यों  के  लिए  भारी  मात्रा
 में

 वितीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  केन्द्र  ने  राज्यों  को  सहायता  देने  में  age  स्वविवेक  के  अधिकार

 का  उपयोग  नहीं  feat  है  ।  सब  लोग  जानते  हैं  कि  राज्यों  मोदी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का

 आवंटन  राष्ट्रीय  विरासत  परिषद  करती  है  ।  यह  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  उच्च  aa  कर  प्रप्त

 निकाय  है  जिसमें  विभिन्‍न  राज्यों  के  सभी  मुख्य  मन्त्री  सदस्य  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इसी  के  द्वारा

 निर्धारित  मापदण्डों  के  अ्रनुसार  काय॑  करती  है

 माननीय  सदस्य  को  यह  शिकायत  भी  है  कि  तमिलनाडु  की  चौथी  योजना  के  लिए  राद

 250  करोड़  रुपये  से  कम  करके  202  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  परन्तु  इसके  बारे  में  जो

 दंड  निर्धारित  किया  गया  है  वह  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  ही  किया  है  ।  इसमें  तमिलनाडु  के

 लिए  नहीं  अपितु  oer  राज्यों  के  लिये  भी  योजना  राशि  में  कमी  की  गई  है  ।  श्री  मारन  ने  राज्यों

 के  प्रति  व्यक्ति  ग्राम  के  आघार  पर  केन्द्रीय  सहायता  का  10  प्रतिदिन  भाग  आवंटित  करने  का

 उल्लेख  किया  है  ।  धन  राशि  के  वितरण  का  यह  मामू ला  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  निर्धारित

 गया  है  ।  इसमें  किसी  भी  प्रकार  का  परिवर्तन  भारी  कठिनाई  उत्पन्न  कर  देगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  राज्य  सरकारों  को  संसाधनों  की  कमी  के  कालरा  अपनी

 योजनाओं  को  लागू  करने  में  कठिनाई  का  अनुभव  करना  पड़  रहा  है  सभा  जानती  है  कि  केन्द्र

 सरकार  के  पास  सीमित  मात्रा  में  संसाधन  है  अर  उसे  समस्त  देश  की  योजना  कौर  विकास  कॉ

 ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  जैसे  fara  देश  के  लिए  केन्द्रीकृत  राज  के  विकास  कार्य

 सदर  में  करती  आवश्यक है
 ।.  कतिपय  कारणों  से  राज्य

 सरकारें  संसाधन  जुटाने  के  मामले  में

 केन्द्रीय  सरकार
 ..  के

 साथ-साथ  नहीं  चल  सकी  है  ।  कई  राज्यों  ने  व्यवसाय  कर  शादी

 करो ंके  राजनीतिक  तथा  wea
 कारणों  से  समाप्त  कर  दिया  है  ।  उन्हें  ae  समझाना  चाहिए  कि

 केन्द्र  के  अपने  संसाधन
 .

 निमित
 मात्रा  में  हैं

 ।  केन्द्र  बड़े  पैमाने  पर  प्रतिशत  संसाधन  जुटाने  का

 प्रयास  कर  है  जबकि  राज्य  सरकारें  ऐसा  नहीं  कर  रही  वह  1969-70  न  अति  रिक्त
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 Res»lution  Re  Federal  Debt  Commission  June  18,  1971
 —

 खुर  होंने
 वास्तव  में श  52°37  करोड़ कराधान  122  करोड़  रुपये  निर्धारित  किया  गया  परन्तु

 रुपये  ही  1970-71  में  राज्यों  द्वारा  जाये  गए  भ्र ति रिक्त  कराधान  निर्धारित  लक्ष्य  79°55

 करोड़  रुपये  की  तुलना  में  38-05  करोड़  रुपये  थे  ।  चालू  वर्ष  में  निर्धारित  लक्ष्य  74°50  करोड़

 रुपयों  की  तुलना  में  wa  तक  केवल  10-56  करोड़  रुपये  जाये  गये  हैं  ।

 श्री  मारन  ने  यह  भी  बताया  है  कि  कतिपय  राज्यों  में  चौथी  योजना  के  दौरान  संसाधनों

 में  होने  ate  अ्रनिवायं  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिए  800  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  है

 परन्तु  तमिलनाडू
 को  इस  विशेष  व्यवस्था  के  अ्रन्तगंत  कुछ  नहीं  मिला  है  मेरे  विचार  में  उनके

 सही  नहीं  हैं  तमिलनाडु  को  इस  विशेष  व्यवस्था  के  ग्रन्तगंत  केवल  7  करोड़  रुपये  ही

 मिले  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  ऋण  सहायता  के  रूप  में  विशिष्ट  कार्यों  के  लिए  दिये  जाते  हैं
 !

 उदाहरण  के  तौर  पर  चाल  बचत  राशि  का  दो-तिहाई  भाग  ऋणों  के  रूप  में  राज्यों  को

 दिया  जांता  है  ।  प्राकृतिक  arcade  तराने  की  स्थिति  में  भी  राज्यों  को  केन्द्रीय  अध्ययन

 जिनको  हानि  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  किया  जाता  द्वारा  की  गई  सिफारिशों

 के  भ्रनुसार  सहायता  दी  जाती  है  ।

 मैं  ग्र  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  को  ऋणों  के  भूगतान  के  बारे  में  कह  गा  ।  केन्द्र  धौर  राज्यों  के

 विकास  काय  में  हुई  भ्रभुतपूव  वृद्धि  के  कारण  यह  स्वाभाविक  है  कि  राज्यों  के  योजना  तथा  गर

 = योजना  व्यय  में  वृद्धि  राज्यों  पर  बढ़ा  ग्रा  ऋण  इस  बात  का  द्योतक  @  कि  केन्द्र  द्वारा  उसे

 प्रा भारी  मात्रा  में  सहायत  मिल  रही  है  ।  ऋणों  की  अदायगी  की  कठोर  नहीं  हैं  ।  केन्द्र

 प्रायोजित  योजनाश्रों  ate  केन्द्रीय  योजनायें  पर  दिया  गया  ऋण  का  15  वार्षिक  किस्तों  में

 भुगतान  किया  जा  सकता  है  ।  लघ  बचत  राशि  से  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  शर्तें  1969-70  से

 उदार  बना  दी  गयी  हैं  ये  25  वर्षों  में  20  वार्षिक  समान  किस्तों  में  ही  दी  जायेंगी  ।  राज्य

 को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  ब्याज  दर  कठोर  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  अन्य  उठायी  बात  ऋण  भार  स्थिति  के  बारे  में  उठायी  है  |  उनका

 कहना  है  कि  इसकी  जांच  एक  समिति  द्वारा  कराई  जाए  ।  इस  बारे  में  विचार-विमर्श  करने  के

 उपरान्त  यह  निश्चय  किया  गया  कि  योजनाओं  को  उत्पादक  भ्र ौर  गेर  उत्पादक  श्रेणियों  में  बाँटा

 त  जाये  क्योंकि  ऐसा  करने  से  राज्यों  की  योजनाकारों  को  बनाने  att  उन्हें  क्रियान्वित  करने  की

 स्वतन्त्रता  पर  आघात  पहुंचता  इसके  परिणामस्वरूप  wa  ब्लाक  ऋणों  को  देने  की  ठ
 व्यवस्था

 की  गई  है  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  को  भुगतान  किये  गये  ऋण  ate  ब्याज  राज्यों  द्वारा  कुल  व्यय  की

 गई  राक  का  केवल  15  प्रतिशत  है  ale  इस  मामले  में  तमिलनाड़ु  का  भाग  केवल  11°6  प्रतिशत

 है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  केन्द्र  द्वारा  तमिलनाडु  को  दिया  जाने  वाला  ऋण  राज्य  सरकार

 द्वारा  भुगतान  की  जाने  वाली  राशि  से  कम
 है  परन्तु  वस्तुस्थिति  इससे  भिन्न  है  ्  श  तमिलनाडु

 के  पास  अनुदान  झ्रौँर  ऋणों  के  रूप  में  143-53  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  उसने  53-28  क  रोड़  रुपये

 भुगतान  तथा  ब्याज  के  रूप  में  देना  है  ।  यदि  इसमें  से  नए  करों  की  रानी  निकाल  दी  जाए  तो  फिर

 भी  69:34  करोड़  रुपये  बचते  हैं  जो  कि  भुगतान  की  जाने  वाली  राशि  से  बहुत  श्रमिक  है  |
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 28  द्  केन्द्रीय  ऋणों  अयोग  के  बारे  में  संकल्प
 ्य

 eq
 Pope  oer  are,

 oe  a श्री  मरासोली  मारन  मैं  मन्त्री  ag  ag  कि  उन्होंने  इस  विषय

 परे  wae  विचार  स्पष्ट  किये  कई  सदस्यों  ने  अपने  भाषणों  में  कहा  है  कि  उनके  राज्य  पिछड़े

 हुए  हैं  ।

 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए
 |  Shri  KN.  Tiwary  in  the  Chair

 भारत  एक  पिछड़ा  भरा  देश  यहां  के  कतिपय  राज्य  ग्रन्थ  राज्यों  की  तुलना  में  प्रतीक

 पिछड़े  हुए  इसके  लिए  श्रादशं  नीति  यह  हो  सकती  है  कि  केन्द्र  सरकार  पिछड़े  हुए  राज्यों  को

 सहायता  दे  परन्तु  साथ  ही  साथ  ag  wea  राज्यों  की  प्रगति  में  रुकावट  न  डाले  |

 मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  धनराशि  कॉ  हस्तान्तरण  चार  प्रकार  से  हो  सकता

 विभाजन  करों  में  अपना  भाग  लेना  है  ।  दूसरा  बिना  आयोग  अनुच्छेद  275(1)  के  wats

 साहित्यिक  ager  की  व्यवस्था  करता है
 ।  योजना  arty  अनुच्छेद  282  के  अ्रन्तगंत

 विवेकाधीन  अनुदानों  की  व्यवस्था  करता है
 ।  योजनाओं  के  अर्न्तगत  पूजी  व्यय  के  लिए

 ऋण  दिए  जाते  हैं  ।

 wa  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इन  सबके  ऊपर  कोई  केन्द्रीय  प्राधिकरण  इसका  उत्तर

 निश्चित  रूप  से  कोई  नहीं  होगा  ।  गैर  योजना  व्यय  अथवा  योजना  व्यय  के  लिए  वित्त  आयोग

 श्र  योजना  भ्रायोग  जैसी  संस्थाएं  सभी  राज्यों  का  प्रयत्न  यही  रहता  है  कि  किसी  न  किसी

 प्रकार  वित्त  प्रयोग  अथवा  योजना  आयोग  से  भ्रघिकतम  लाभ  उठाया  जाये  ।  हम  राज्यों  के  लिए

 रिक  अधिकारों  की  मांग  इसलिए  कर  रहे  हैं  जिससे  वे  अपनी  जनता  को  चुनावों  के  दौरान  दिये

 गये  वचनों  को  पुरा  कर  सकें  |  राज्यों  द्वारा  इसे  उत्तरदायित्वपुरां  ढंग  से  करने  के  लिए  ऐसा

 अ्रावइ्यक  है  |

 योजना  ग्रा योग  ने  wa  तक  बया  ara  किए  हैं  ।  योजना  के  20  ag  के  उपरान्त  भी  राज्य

 पिछड़े  हुए  हमारा  योजना  आयोग  निष्पक्ष  कौर  स्वतन्त्र  नहीं  है  ।  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  ठीक

 ही  कहा  है  कि  इस  मामले  में  कोई  नियमित  प्रथा  नहीं  है  कौर  कभी-कभी  यहां  निष्पक्षता  नहीं

 बरती  जाती है  ।  यही  कारण  है  कि  सभी  राज्य  योजना  अ्रायोग  पर  श्रीफली  उठाते  हैं  |

 नामक  दैनिक  समाचार  पत्र  के  अनुसार  महाराष्ट्र  को  49:10  करोड़  मिलेंगे  ।

 इसके  उत्तर  प्रदेश  का  नम्बर  जाता  है  जिसको  सबसे  अधिक  योजना  सहायता  wale

 105-02  करोड़  मिल  रहे  हैं  ।

 जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  साधारण  व्यक्ति  का  यह  सोचना  कि  महाराष्ट्र

 कों  ऋण  इसलिए  दिया  जा  रहा  है  क्योंकि  श्री  चव्हाण  वित्त  मन्त्री  उत्तर-प्रदेश  को  वित्तीय

 सहायता  इसलिये  जाती  है  कि  प्रधानमन्त्री  उस  राज्य  से  सम्बन्ध  रखती  कल  को  यदि

 तमिलनाडु  को  योजना-श्रायोग  द्वारा  किसी  प्रकार  की  सहायता  दी  जाती  है  तो  मेरे  मित्र  यह

 कहेंगे  कि  क्योंकि  श्री  सुब्रह्मण्यम का
 सम्बन्ध  तमिलनाडु  राज्य  से  ग्र्त ्  इसीलिए  योजना  आयोग

 से  तमिलनाडु  को  अ्रघिक  सहायता  मिल  रही  है  ।  यह  सब  कुछ  मैंने  इसलिए  कहा  है  कि  किसी



 Resolution  Re  :  Federal  Debt  Commission  Jyaistha  28,  1893  (Saka)
 nr

 राज्य  विशेष  को  कितना  ऋण  या  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करनी  इसके  लिये  हमारे  पास  कोई

 वैज्ञानिक  कसौटी  या  स्वस्थ  प्रणाली  नहीं  है  ।  जब  सम्पूर्ण  राष्ट्र  यह  मानता  है  कि  ऋण  देने  के

 लिए  जो  पद्धति  भ्र पताई  गई  वह  वैज्ञानिक  नहीं  तो  फिर  इस  पद्धति  में  परिवर्तन  क्यों  नहीं

 किया  जाता  ?

 उस  दिन  द्रमुक  के
 कुछ  सदस्य  योजना  अयोग्य

 से
 मिले  कौर  उन्होंने  कहा  है  कि  जनसंख्या

 के  अधार  योजना  की  सहायता
 ञ

 60  प्रतिशत  सहायता  दी  जा  रही  है  ।  हमने  उनसे  कहा

 कि  जो  राज्य  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  कर  रहे  उन्हें  कुछ  प्रतीक  राहा यता

 दी  जानी  चाहिये  i  उस  समय  उपस्थित  राज्यमन्त्री  भदोही  ने  कहा  था  कि  मन्त्रिमण्डल में  इस

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  राज  हमें  उनसे  इसके  उत्तर  की  ara  परन्तु  उन्होंने  झपने

 वक्तव्य  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  |

 एक  समय  ऐसा  था  जबकि  राष्टीय  विकास  परिषद  बिना  विधान-सरायों  से  परा मद रा

 किये  महत्वपूर्ण  निर्णय  ले  लिया  करती  थी  ।  मुख्यमंत्रियों  के  un  निराले  के  अनुसार  केन्द्र  को

 कराघान  की  कुछ  कौर  शक्तियां  दे  दी  गयीं  ।  परन्तु  यह  उस  समय  की  बात  है  जबकि  सभी  राज्यों

 में  एकमात्र  कांग्रेस  का  ही  राज्य  था  ।  परन्तु  wa  वह  स्थिति  नहीं  रही  अब  राष्टीय  विकास

 परिषद  की  बठक  बहुत  लम्बे  अन्तराल  के  बाद  होती  क्योकि  यह  son  प्रधानमन्त्री  कौर

 मुख्यमंत्रियों
 की  सुविधा  के  अनुसार  ही  बुलाई  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  के  सचिवालयों  में  जिन

 ज़न  योजनाओं  का  प्रारूप  तयार  करने  में  कई  कई  वर्षों  का  समग्र  लगता  समय  के  gag  के

 परिषद  उन  पर  बहुत  शीघ्र  निर्णय  लेती  है  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  के

 विरुद्ध  शिकायतें  करती  रहती  हैं  |

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता
 ह  कि  अराज  तीन  योजनाकारों  के  पश्चात  हमें  प्रत्येक  राज्य

 से  यह  शिकायत  प्राप्त  हो  रही  है  कि  उसे  उपयुक्त  घन  नहीं  मिल  रहा  ।  एक  ag  यदि

 aif  पालन  ate  सम्भ्रम  पालन  के  लिए  क्रमश  100,  50  कौर  25  प्रतिशत  की  सहायत 1

 निर्घारित  की  जाती  तो  अगले  ही  वह  उसे  बदल  दिया  जाता  है  ।  ऐसा  क्यों  feat  जाता

 स्वयं  डा०  गाडगिल  भी  इस  प्रश्न  का  कोई  उत्तर  नहीं  दे  पाये  ?  मैं  समझता  हु  कि  इस  प्रकार

 की  बातें  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  सभी  कोय  किसी  विधान  के  अनुसार  किये  जाने  चाहियें  प्रौढ़

 इसमें  राजनी  तीनों  का  हाथ  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मन्त्री  सर्वोदय  ने  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दीਂ  है  कि  उनका  मन्त्रालय  सरकारी

 चारियों  की  उपलब्धियों  पर  किसी  प्रकार  का  विचार  नहीं  करेगा  ।  यदि  तमिलनाडू  ने  वित्त

 आयोग  की  नियुक्ति  से  पहले  ही  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  की  होती  तो  उसे  25  करोड़  रुपये  मिल

 परन्तु  क्योंकि  तमिलनाडु  इस  प्रकार  के  आयोग  की  स्थापना  करने  में  सफल  इसलिए

 उसे  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  ।  परन्तु  हम  झ्रायोग  को  नियुक्ति  क्यों  नहीं  करना  चाहते  थे  ?  इसका

 एकमात्र  कारण  यदि  है
 कि  हम  अपना  बजट  सन्तुलित  रखना  चाहते  थे  !

 ह्म
 रिजर्व  बेक  से

 ग्रोवर ड्राफ्ट
 करवाना  चाहते  थे  ।  परन्तु  स-कार  ने  इसके  हमारी  सराहना

 करने  को

 हमारी  भ्रपेक्षित  सहायता  ही  रोक  दी  '  संविधान  के  275%  ward  तमिलनाडु
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 18  1971  केन्द्रीय  ऋणा  अ्रायोग  के  बारे  में  संकल्प

 द्वारा  किये  गये  अनुदान  के  अनुरोध  पर  भी  सरकार  ने  कोई  विचार  नहीं  किया  ।  मैं  awa  ह

 कि  सरकार  की  इस  प्रकार  की  नीति  विद्वतापूर्ण  नहीं  है  ।  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  जब  मुख्यमन्त्री

 तो  उन्होंने  एक  बार  कहां  था  कि  केन्द्र  बिना  राज्य  सरकारों  से  quae  किये  या  बिना  उन्हें  सूचित

 wat  सरकारी  कर्मचारियों  के  भत्ते  शादी  बढ़ाने  का  एकतरफा  निराले  कर  लेती  है  ।  वह

 इस  बात  की  कोई  परवाह  नहीं  करती  कि  राज्य  सरकारों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  थ्रोट

 उनकी  वित्तीय  स्थिति  कया  है  ?  मेरा  विचार  है  कि  कर्मचारियों  के  बारे  में  एक  राष्ट्रीय

 नीति  होनी  चाहिये  ।  हमें  एक  स्थायी  वित्त  आयोग  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।  जब  तक  हम

 ऐसा  नहीं  यह  समस्या  निरन्तर  बनी  रहेगी  ।

 अरब  ऋणी  के  प्रदान  को  ही  लीजिए  |  1971  के  पन्त  तक  राज्य  सरकारों  का  बकाया

 aru  8139  करोड़  रुपये  था  ।  कुछ  राज्यों  ने  जमा  धन  राशि  से  भी  श्रमिक  धन  निकलवाया  है  ।

 मैं  समझता  हू  कि  यदि  वित्त  arta  तथा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  संगठन  इनकी  सदस्यों  पर  विचार

 न  तो  इनके  पास  सिवाय  रिज  बैंक  का  सहारा  लेने  के  कौर  कोई  रास्ता  नहीं  रहता  |  कराये

 दिन  समाचार-पत्रों  में  यह  समाचार  पढ़ने  को  मिलते  कि  रिजर्व  बक  द्वारा  राज्य  सरकारों  को

 नोटिस  जारी  किये  गये  जिसमें  उनसे  जाता  है  कि  वह  अपनी  जमा  धन  राशि  से  afar

 निकाली  हुई  घन  राशि  वापिस  बैंक  में  जमा  करवा  दें  ।  मैं  समझता  हु  कि  राज्यों  के  साथ  इस

 प्रकार  का  व्यवहार  करना  उनके  झ्रात्म  सम्मान  के  विरुद्ध  है  ।

 मेरा  यह  दावा  है  कि  राज्य  सरकारों  को  जमा  धन  राशि  से  भ्रमित  धन  राशि  निकलवाने

 का  भ्र धि कार  मिलना  चाहिये  ।  ऐसा  इसलिए  होना  चाहिये  कि  यदि  किसी  गैर-सरकारी  व्यापारिक

 संस्था  का  किसी  बंक  में  खाता  तो  धन  के  लेन-देन  के  नियमानुसार  वह  संस्था  धन  निकलवा

 सकती  है  ।  किन्तु  राज्य  सरकारें  अपने  सभी  बेक  सम्बन्धी  काय  श्र  लेन-देन  के  सौदे  रिज  बंक

 के  माध्यम  से  करती  गर्त  उन्हें  झोव रड्राफट  का  अधिकार  क्यों  न  हो  ?  आधिक  सर्वेक्षण  से

 यह  स्पष्ट  पता  लगता  है  कि  31  ars  1965  तक  वर्ष  1964-65  में  रिजर्व  बेक  ने  केन्द्र  तथा

 राज्य  सरकारों  को  कुल  136  करोड़  रुपये  का  wear  दिया  ।  इसमें  से  भ्रकेले  केन्द्र  को  123  करोड़

 रुपये  का  ऋण  दिया  गया  कौर  सभी  राज्य  सरकारों  का  श्रोवरड्राफ्ट  केवल  13  करोड़  रुपये  था  |

 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्र  स्वयं  तो  रिवेंज  बेक  से  श्रोवरड्राफ्ट  ले  सकता  है  परन्तु  राज्य

 सरकारों  को  इस  प्रकार  का  अधिकार  नहीं  दिया  जाता  ।  यह  नीति  ठीक  नहीं  है  ।  मैं  यह  तो  नहीं

 कहता  कि  श्रोवरड्राफ्ट  की  कोई  सीमा  ही  न  मैं  तो  केवल  यही  कहता  हु  कि  राज्य  सरकारों

 को  भी  केन्द्र  की  तरह  श्रोवरड्राफ्ट  का  कुछ  अधिकार  हो  ।  निस्संदेह  श्रोवरड्राफ्ट  की  सीसा  रखी

 जानी  भ्र न्य था  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  व्यवस्था  बनाये  रखना  कठिन  हो  जायेगा  |

 मेरा  यह  सुभाव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  श्रोवरड्राफ्ट  की  राशि  को  दीघंकालीन  ऋणी

 में  बदल  देना  चाहिये  अन्यथा  इस  समस्या  को  सुलझाना  कठिन  हो  जाएंगी  ।  केन्द्र  यदि  इस  प्रकार

 राज्य-सरकारों  के  साथ  व्यवहार  करता  तो  यह  एक  समस्या  अनेक  तन्य  नई  सदस्यों  को

 जन्म  देगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  बल  1971-72  के  बजट  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  कहा  गया  है  कि
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 Resolution  Re  :  Federal  Debt  Commission  June,  18  1971

 केन्द्र  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणा  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  1970-71  में  योजना  के

 भ्र ति रिक्त  65460  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  जबकि  उसी  वर्ष  राज्यों  से  केन्द्र  ने

 59553  करोड़  रुपये  afer  धन  राशि  की  वसूली  के  रूप  में  प्राप्त  किये  ।  मत  दूसरे  शब्दों  में

 राज्यों  को  कुल  59:69  करोड़  रुपरे  दिये  गये  ।

 झ्र भी  मन्त्री  महोदय  ने  तमिलनाडू  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि
 जितनी  धनराशि  की  अदायगी

 राज्य  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  उसे  उससे  भ्रमित  धन  उन्हें  रहा  है  इसके

 लिये  आपने  किसी  नियम  का  निर्धारण  किया  हो  ।  भराये  दिन  इन  नियमों  में  परिवर्तन

 करने  की  अ्रपेक्षा  इसके  लिए  कुछ  सिद्धांत  बनाये  जाने  चाहिये  ।  गत  ag  भी  150  करोड़  रुपये  की

 घन  राशि  के  लिए  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  केन्द्र  को

 राज्यों  के  लिए  कुछ  इस  प्रकार  के  तरीके  निकालने  चाहियें  जिससे  कि  प्राप्तियों  पौर  वितरण  के

 अन्तर  को  get  किया  जो  सके  ।  राज्य  संघ  के  महत्वपूर्ण  एकक  हैं  ale  उन्हें  किसी  भी  प्रकार

 जनता  की  आँखों  में  गिराने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  ब्याज  की  समस्या  को  ही  लिजिये  ।  ब्याज  की  दरों  में  कोई  समानता  नहीं  है  ।  केन्द्र

 को  विदेशों  से  जो  ब्याज  मुक्त  ऋण  मिलता  वह  जब  वही  धन  रा  दि  राज्यों  को  देता  है  तो  उनसे

 ब्याज  लेता  है  कौर  ब्याज  की  दर  भी  शहर  के  साहुकार  की  तरह  अपितु  एंव  के  साहुकार

 की  तरह  ही  अधिकतम  होती  है  स्वत  ब्याज  की  दर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  स्पष्ट  नीति

 ऑ्रपनानी  चाहिये  ।  यह  बात  द्वितीय  वित्त  aria  ने  भी  स्वीकार  की  है  कि  केन्द्र  को  राज्यों  से

 अ्रधिक  ब्याज  लेने  का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  ।

 करा  की  समस्या  त्र  तक  गम्भीर  रूप  धारण  कर  चुकी  है  ।  श्री  समय  अ्रागया  है  जबकि

 ऋणी  की  maf  निर्धारित  को  जानी  चाहिये  ।  यदि  aa  इस  अवधि  को  बढ़ा  भी  दिया  जाता

 है  तो  उससे  केन्द्र  को  कोई  हानि  होने  वाली  नहीं  है  ।  सीतलवाद  समिति  ने  भी  इस  बात  को  अपने

 प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  किया  है  कि  यदि  नये  ऋण  शौर  ऋणों  की  अदायगी  के  बीच  व्यापक  अन्तर  से

 यह  पता  चलता  है  कि  यदि  ऋण  की  सभी  श्रदायगियों  की  अवधि  बढ़ा  दी  जाती  है  तो  भी  राज्यों

 को  जो  भ्रनुदान  की  सहायता  दी  जाती  उससे  बचने  ताले  पू  जगत  संसाधन  फिर  भी  अधिक

 होंगे  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्र  को  संसाधन  प्राप्त  परन्तु  वह  यथार्थ  ate  मुदे  हुये  है  ।

 मैसूर  राज्य  को  विशेष  श्रीवास  निधि  में  से  100  करोड़  रुपये  की  धन  राशि  दी  गई  परन्तु  किस

 आधार  पर  ?  मुझ  श्राद्ा है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  बात  को  किसी  दिन  स्पष्ट  करेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  ः्प्कि  यह  सभा  केन्द्रीय  अनुदानों  तथा

 योजनागत  सहायता  के  बंटवारे  के  वर्तमान  तरीके  से  उत्पन्न  विभिन्न  राज्यों  की  वित्तीय  कठिनाइयों

 पर  बिशेष  रूप  से  तमिलनाडू  की  समस्याओं  के  सन्दर्भ  में  जिसके  न्यायसंगत  दावों  की  उपेक्षा  की

 गई  है  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  सनौर  विशेष  रूप  से  संकल्प  करती  है  कि  राज्यों  की  ऋण

 की  समीक्षा  करने  तथा  ऋण  को  हल्का  करने  हेतु  मार्गो पाय  qa  के  लिए  एक  केन्द्रीय

 कण  आयोग  स्थापित  किया  जाये  | द
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 केन्द्रीय  ऋणी  अ्रायोग  के  बारे  में  संकल्प 18  1893

 [
 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  Motion  was  Negatived |

 बंगला  देश  को  मान्यता  दिये  जाने  के  बारे  में  संकल्प

 Resolution  Re  :  Recogaition  to  Bangla  Desh.

 श्री  समर  qe  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  :  ae  सभा  संकल्प  करती  है  कि

 लोकतन्त्र  कौर  समाजवाद  के  परिजन  सिद्धान्तों  के  प्रति  हमारे  राष्ट्र  की  वचनबद्धता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  are  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  किए  जा  रहे  बंगला  देश  के  लोगों  के  श्रमानुधिक

 नरसंहार  को  रोकने  के  लिए  तथा  उजाड़े  गए  लाखों  शरणार्थियों  की  विकट  सदस्यों  का

 प्रभावी  ढंग  से  समाघान  करने  के  लिए  तथा  इस  उप-महाद्वीप  में  प्रगति  तथा

 समुद्री  का  एक  नया  युग  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  को  बंगला  देश  की  लोक  गणराज्य  सरकार

 को  तुरन्त  मान्यता  देनी  चाहिए  कौर  उनकी  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  को  शीघ्र  सुदृढ़  करने  के  लिए  सभी

 प्रकार  की  श्रावक  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 मंडराने  agar  सौभाग्यशाली  समझता  हु  कि  ars  मुझ  इस  सदन  के  समक्ष  इतना

 महत्वपूर्ण  संकल्प  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  प्राप्त  त्  है  ।  ब्रिटिश  संसद  में  भी  इसी  प्रकार  का

 प्रस्ताव
 ब्रिटिश  लेबर  दल  के  नेता  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  है  भ्र ौर  अमरीका  की  सीनेट  में  भी

 स्वर्गीय  राष्ट्रपति  केनेडी  के  छोटे  भाई  द्वारा  भी  बंगला  देश  को  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।

 हमें  स्मरण  रहे  कि  बंगला  देवा  की  क्रांति  केवल  एक  इतिहास  की  घटना  मात्र  ही  नहीं

 अपितु  यह  तो  पाकिस्तान  निर्माण  में  श्रांत  रिक  विरोधों  से  उत्पन्न  होने  वाली  प्रक्रिया  का  तक

 संगत  1933  में  जब  कैम्ब्रिज  विश्वविद्यालय  के  एक  विद्यार्थी  ने  पाकिस्तान

 की  स्थापना  का  विचार  व्यक्त  किया  था  तो  जुफरूल्लाखां  जो  उस  समय  एक  ब्रिटिश  रिकवरी

 भी  इसे  केवल  राजनीतिक  कल्पना  मात्र  कहकर  तत्काल  स्वीकृत  कर  दिया  था
 ।  परन्तु

 14  अगस्त  1947  की  रात  को  यही  कल्पना  यथा थें  में  परिणत  हो  गई  ame  उसी  रात  से  ही

 आन्तरिक  ग्रन्तविरोधों  की  शुरुआत  भी  हो  गई  |

 मैंने  कलकत्ता  के  सप्ताहिक  में  बीस  लेख  लिखे  हैं  उन  लेखों  का  श्रामण्य  है  कि

 स्वतंत्र  पूर्वी  बंगाल  ही  बंगाल  के  अल्प  संख्यकों  की  समस्या  समाधान  है  दौर  इससे  ही

 पाकिस्तान  की  समस्याएं  हल  हो  सकती  हैं  ।

 1965  के  भारत-पाक  युद्ध  के  पश्चात  मैंने  पूर्वी  पुस्तक  लिखी  थी  जो

 वहां  के  युवकों  में  खूब  बिकी  थ्रोट  पाकिस्तान  सरकार  ने  उस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  ।  बंगला

 देश  में  क्रान्ति  afd  थी  ।  समस्या  की  जड़  बंगला  देश  की  स्वतन्त्रता  ही  नहीं  है  ।  बंगला  देना

 में  जो  कुछ  घटना  घटी  है  वह  ऐतिहासिक  ate  क्रान्तिकारी  घटना  है  कौर  वह  खैबर  से  कोहिमा

 तक  समस्त  उप-महाद्वीप  का  सामाजिक  एवं  राजनीतिक  ढांचा  बदलने  की  क्षमता  रखती  है  |

 यदि  बंगला  देश  की  स्वतन्त्रता  स्थापित  हो  है  तो  इस  उप-महाद्वीप  के  लोगों  ax

 सरकारों  के  परस्पर  सम्बन्धों  पर  भी  इसका  अच्छा  शहर  पड़गा  ।  क्या  बंगला  देश  द्वारा  प्रज्जवलित
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 राष्ट्रीय  क्रान्ति  की  ज्योति  की  तीव्रता  से  सरकार  को  विदित  है  ।

 कुछ  समय  ga  प्रधान  मन्त्री  ने  राज्य  सभा  में  कहा  था  बंगला  देश  कीं  क्रान्ति  से  उत्पन्न

 परिस्थिति  का  भारत  के  लोग  पढ़ता  से  सामना  करेंगे  |  भारत  के  लोग  बंगला  देश  के  लिये  aes

 हर  तरह  का  बलिदान  देगे  यदि  यह  सरकार  इस  मालले  से  निष्ठा  बरते  तथा  सीधी  काय

 वाही  करने  को  उद्यत  हो  ।  तो  बंगला  देश  को  मान्यता  दे  उसके  पश्चात्‌  वहां  की  राष्ट्रीय

 क्रान्ति  को  पुरा  करें  |

 ढाई  मास  व्यतीत  हो  गये  हैं  ।  भारत  के  लोग  समझते  हैं  कि  सरकार  बचाव  तथा

 बाजी  की  नीति  अरपना  रही  है  ।

 सरकार  की  जोर  से  प्रधान  मंत्नी  तथा  अन्य  मंत्रियों  ने  हरनेक  बार  कहा  है  कि  बंगला  देश

 को  मान्यता  देने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  अभिप्राय  यह  कि  सरकार

 बंगला  देश  की  प्रभुसत्ता  से  इन्कार  नहीं  करती  कहा  गया  था  कि  उचित  समय  पर  मान्यता

 दी  जाएगी  ।  उचित  समय  कब  जाएगा  इस  बारे  में  चुप्पी  साधी  हुई  है  ।

 कई  राज्य  सरकारों  देसी  प्रस्तावों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  बंगला  देश  की

 मान्यता  देने  को  है  मुस्लिम  लीग  के  अतिरिक्त  सभी  संसदीय  विरोधी  दल  एकमत  है  कि

 मान्यता  बने  के  लिये  यह  समय  उपयुक्त  है  ।  प्रसिद्ध  विधिवेत्ताश्रों
 ने

 भी  कई  बार  मान्यता
 दे  ने

 के

 सम्बन्ध  में  अपनी  राय  व्यक्त  की  हैं  ।

 मान्यता  देने  में  कौर  समय  देने  का  ae  यह  है  पाकिस्तान  को  कौर  समग्र  देना  जो  कि  उसे

 अपनी  सैनिक  तालियों  में  सहायता  देगा  ।

 कथा  strand
 नप

 ।  कई शरणार्थियों  को  नई  दिल्‍ली  से  नियंत्रित  नहीं  f

 तिक  एवं  श्रमिक  समस्याए  पहले  ही  पैदा  हो  गई  हैं  ।  शरणार्थियों  ate  स्थानीय  लोगों  के

 बीच  तनाव  पैदा  हो  गया  है  ।  श्रमिक  समय  लेने  पर  पाकिस्तान  को  कौर  षडयन्त्र  पदा  करने  के

 लिये  अवसर  दिया  जायेगा  |

 सरकार  ने  एक  ही  कार्यवाही  की  है  ।  उन्होंने  श्री  स्वर्ण  सिंह  तथा  अरन्य  मंत्रियों  को

 विदेशों  में  जनमत  जागृत  करने  के  लिये  भेजा  है  ।  यदि  यही  कार्यवाही  मान्यता  देने  के  पश्चात्‌

 की  जाती  तो  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  जनमत  तैयार  करने  में  सहायता  मिल  जाती  ॥

 हमारी  सरकार  भली  प्रकार  जानती  है  कि  विश्व  की  कोई  शक्ति  नहीं  चाहती  कि  पाकिस्तान  का

 प्रस्ताव  समाप्त  हो  जाये  |

 मान्यता  दिये  बिना  विदेशों  को  मान्यता  देने  के  लिये  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  इस  प्रकार

 इन  यात्रियों  का  लक्ष्य  मांगने  तक  ही  सीमित  रहा  ।

 यह  सव  विदित  है  कि  श्री  स्वर्ण  सिंह  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  तथा  उस  बारे  में  कोई

 सीधी  कार्यवाही  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  वह  केवल  पाकिस्तान  के  ढांचे  में  राजनीतिक  सम  होते
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 शा

 की  बात  कर  सकते  थे  जो  कि  मुक्ति  सेना  एवं  स्वामी  लीग  को  कतई  मान्य  नहीं  है  ।  प्रधान

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे  बंगला  देश  की  मृत्यु  स्वीकार  नही  करेंगी  ।  परन्तु  मुक्के  खेद  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  कि  राजनीतिक  घोषणापत्रों  एवं  विस्तारों  में  भी  aa  सिह  ने  बंगला  देश  को  मृत्यु  का

 अधार  तेयार  कर  लिया  है  ।

 मुक्ति  वाहिनीਂ  का  मत  है  पाकिस्तानी  सेना  की  वापसी  से  ate  निर्वाचित  प्रतिनिधियों

 को  म्रपनी  संविधान  सभा  स्थापित  करके  ही  समस्या  का  हल  हो  सकता  है  ।  इस  समस्या  का  कौर

 कोई  समाधान  हो  ही  नहीं  सकता  ।  श्राप  को  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  मुक्ति  सैनिक  श्रवामीं

 लीग  वधवा  feat  भी  राजनीतिक  दल  के  सदस्य  नहीं  है  अपितु  पूर्वी  बंगाल  रेजमेंट  के  बचे

 हुए  सैनिक  हैं  ।  पाकिस्तान  हमारे  लिये  मर  चुका  है  ।  बंगला  देश  की  स्वतन्त्रता  सत्य  है  ।

 राज  हम  देखते हैं
 कि  प्रारम्भिक  उत्साह  के  पश्चात्‌  aa  सरकार  afer  की  नीति

 अरपना  रही  है  ।  सरकार  केवल  उत्साहवर्धक  दादों  का  प्रयोग  कर  रही  है  जिससे  कि  इस  देश  के

 नागरिकों  की  तथा  बंगला  देश  के  लोगों  की  भावना  उंची  रहें  ।

 गह  स्थिति  दयनीय  है  ।  इसका  कारण  यही  है  कि  सरकार  को  कहीं  aaa  से  हरी  मंडी

 नहीं  दिखाई  गई  है  ।

 कई  कौर  खतरनाक  बातें  हूँ**

 मैं  सरकार  को  याद  दिलाना  चाहता  हु  कि  1950  में  ढाका  से  बचकर  भराने  वाला  मैं  सबसे

 पहला  व्यक्ति  हु  ।  मैं  सीधा  यहां  भराया  कौर  पंडित  जी  से  मिला *  परन्तु  मैं  समझता  हू  कि

 उन्हें  ये  शंका  है  कि  यह  अफवाहें  ate  राजनीतिक  छदमावरण  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  कुछ  जानकारी  दे  रह ेहैं  प्राकार  इसका  उपयोग  करने  के  लिए

 कुछ  सोचना  चाहिए  ।

 श्री  समर  गृह  :  सरकार  को  इसका  स्पष्टीकरण  करना  चाहिए  ।  हो  सकता  है  कि  यह

 राजनीतिक  तत्वों  की  श्रकमंण्यता  के  कारण  छद्मावरण  का  हो

 al थ्री  एस०  एस०  बनों  :  श्री  समर
 गुह  ने

 प्रगति  भावन  के  वशीभूत  होकर

 कहा  है  जिसका  मैं  चादर  करता  हू  ।  परन्तु  यह  सब  weal  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।

 a  NTO ज  Grr  T  Seppepyr  py
 "QRS  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  |

 **  Expunged  as  ordered  by  the  Chair.
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 Jure  18,  1971 Resolution  Re:
 Peder  Debt  Commission

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  बात  को  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 जाना  *

 श्री  समर  गुह  :  समाचार  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  ही  श्री  लियाकत  शहरी  को  किराची  से

 तुरन्त  दिल्‍ली  भेजा  गया  था  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  सब  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  बंगला  देश  के  उद्दीन  को  पुरा

 किया  जाए  कौर  यह  भी  चाहते  हैं  कि  राष्ट्र  को  कोई  हानि  न  हो  ।  परन्तु  was  विचारों  को

 कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  देने  का  शभ्रादेश  देता  ह  श्र  मैं  समझता  ह  इस  पर  आपको  कोई

 ग्रा पत्ति  नहीं  होगी  ।

 श्री  समर  गुह  :  यदि  सदन  यह  ठीक  समझता  है  तो  मैं  इससे  सहमत  ।  परन्तु  मैं  यह

 चाहता
 a >  कि  हमारे  राजनीतिक  नेता  बताए  fe  वे  कायंवाही  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।

 उचित  समय  पर  उचित  निर्णय  लेने  की  क्या  सामाजिक  परिस्थितियाँ  होंगी  जिन्हें  वे
 ठीक

 समझेंगे  ?

 मुझे  तो  यह  शंका  है  कि  सरकार  इसलिए  हिचकिचा  रही  है  क्योंकि  इसके  मन  में  यह  बोत

 धर  धर  गई  है  fe  यदि  बंगला  देश  को  मान्यता  दे  दी  गई  तो  इससे  पाकिस्तान  के  साथ  सदस्य

 संघष  छोड़  जायेगा  ।  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  कसे  हो  सकता  है  ।  कई  उदाहरण  हमारे

 सामने  हैं  जब  कि  पड़ोसी  देश  ने  अन्य  राष्ट्रवादी  रूप  में  भ्र दू भत  होने  वाले  देश  को  मान्यता  दी

 परन्तु  उनमें  संघ  नहीं  छिड़ा  ।  यदि  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  संघ  छिड़ा  भी  तो

 बंगला  देश  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  इससे  अधिक  अच्छा  समय  नहीं  जायेगा  क्योंकि  वहां

 पाकिस्तान  का  सैनिक  सन्तुलन  समाप्त  हो  गया है
 |  पाकिस्तान  में  श्रमिक  संकट  भी  पैदा  हो

 गया  ऐसी  स्थिति  में  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  ate  यदि

 ऐसी  स्थिति  arg  भी  तो  पाकिस्तान  के  लिए  घातक  सिद्ध  होगी  ।

 एक  mer  maar  भी  सामने  है  ।  हमारे  ददा  में  यह  प्रचार  किया  जा  रहा  हैं  कि  मानो

 पाकिस्तान  में  श्रमिक  संकट  उत्पन्न  होने  के  कारण  वहां  राजनीतिक  ढांचे  अपने  प्राय  ही  गिर

 जायेगा  ।  परन्तु  ऐसा  अनुमान  लगाना  बिल्कुल  गलत  है  ।  क्योंकि  ब्रिटेन  तथा  wea  दद्

 पाकिस्तान  को  वर्तमान  रूप  में  बनाए  रखना  चाहते  att  ऐसी  स्थिति  में  श्रमिक  कारों  से

 पाकिस्तान  के  राजनीतिक  ढांचे  का  भवन  गिरेगा  नहीं  ।

 हमारी  सरकार  को  एक  कौर  सन्देह  है  कि  यदि  बंगला  देश  को  मान्यता  दी  गई  तो

 पाकिस्तान  के  साथ  संघर्ष  में  चीन  भी  बीच  में  कूद  सकता  है  ।  हमारी  सरकार  ने  संसार  के  सब

 देशों  में  aaa  दूत  भेजे  परन्तु  यह  बात  समभ  में  नहीं  कराती  कि  बंगला  देश  के  प्रश्न  पर  हमारी

 सरकार  चीन के  साथ  बातचीत  करने  का  प्रयास  क्यों  नहीं  करती  ।  क्योंकि  चीन  25  वर्ष  से

 +k
 अध्यक्ष  पीठ  के  qa  से  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 संकल्प

 यही  प्रचार  करता  भरा  रहा  है  कि  वह  संसार  में  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  झ्रान्दोलनों  के  प्रसार  करने  में

 संसार  की  सहायता  कर  रहा  है  ।  हमारी  सरकार  को  चीन  के  इस  कथन  का  लाभ  उठाते  हुये

 बंगला  देश  में  हो  रहे  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  आरम्भ  करनी  चाहिए  |

 परन्तु  हमें  यह  भी  care  में  रखना  होगा  कि  चीन  इस  सम्बन्ध  में  बिल्कुल  मौन  है  ।  चीन

 नीतिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  ग्रनुभवी  ate  सावधान  देश  है  ।  पाकिस्तान  के  साथ  ष संघष  होने  में  वह

 पाकिस्तान  को  कुछ  सहायता  भले  ही  दे  दे  परन्तु  वह  अपना  राष्ट्रीय  हित  को  क्षति  नहीं  पहुंचाये गा

 कौर  dae  में  सीधा  नहीं  ।  हमें  चीन  के  साथ  बातचीत  करनी
 चाहिए

 ।

 बंगला  देश  को  तुरन्त  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  ।  बंगला  देश  की  सहायता  करने  का  एक

 यही  तरीका  है  ।  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  से  वहां  के  राष्ट्रीय  झ्रान्दोलन  की  स्थिति  में  विशेष

 परिवर्तन  ग्रा  जायेगा  इससे  वहां  के  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न  हो  जायेगा  ौर  उन्हें  एक  प्रकार

 की  शक्ति  मिलेगी  |  इससे  उन्हें  अपने  अपको  संगठित  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  का  पढ़ता  पूर्वे

 संचालन  कौर  पाकिस्तानी  सेना  का  सर्वे ना दय  करने  में  ate  अधिक  शक्ति  मिलेगी  ।

 इस  क्रान्तिकारी  अवसर  से  न  केवल  बंगला  देश  के  लोगो  का  भाग्य  दौर  बंगला  देश  की

 स्वतन्त्रता  मामला  जुड़ा  gar  है  अपितु  हमारे  उपमहाद्वीप  की  परम्परा  भी  जेसे  ही  बंगला  देश

 स्वतन्त्र  होगा  पश्चिम  पाकिस्तान  में  मामूल  परिवर्तन  श्री  जायेगा  भारत  में  भी  एक  नई  विचार

 घारा  विकसित  हो  जायेगी  ।  इस  क्रान्तिकारी  भ्रातृ  को  हाथ  से  नहीं  जाने  देना  चाहिए  ।

 मत  सरकार  को  चाहिए  कि  लाखों  व्यक्तियों  की  जान  लेने  वाले  विभाजनोपरान्त  संकटों  कौर

 क्लेशों  का  सदा  के  लिए  निवारण  करने  के  लिए  कटिबद्ध  हो  जाय  ।  यदि  सरकार  ने  इस  श्रवसर

 का  लाभ  नहीं  उठाकर  कोई  वाही  नहीं  की  तो  सरकार  की  बंगला  देश  सम्बन्धी  इस  ढुलमुल

 नीति  के  कारण  देवा  का  श्रीपत  ही  होगा  |

 सभापति  महोदय  :  संकल्प  पर  रखने  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  इच्छ क
 सदस्य  अपने

 धन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  संकल्प  पर  मेरा  संशोधन

 है  कि  बंगला  देश  को  30  1971  से  पहले  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  ।  क्योंकि  संकल्प  में

 व्यवस्था  की  गई  है  कि  ही  मान्यता  दी  जानी  इससे  अवधि  निर्धारित  नहीं  होती  ।

 गर्त  एक  निश्चित  तिथि  निर्धारित  की  जाए  जिससे  1  जुलाई  तक  बंगला  देश  वालों  को  सम्पूर्ण

 सहायता  दी  जा  सके  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  I  beg  to  move  my  amendment  to  the  resolution

 सभापति  महोदय  :  ये  संशोधन  wa  सदन  के  सम्मुख  हैं  ।

 ७ 1|  कृष्ण  हाज़िर  :  भारतवासियों  ale  सरकार  के  लिए  यह  बड़े  खेद  का

 विषय  है  कि  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  के  पक्ष  में  एक  गैर-सरकारी  संकल्प॑  इत  सदन  में  प्रस्तुत

 ==

 wot
 ध थी अ  नॉन

 be  द  कि
 *

 मूल  बं  के  अंग्रेजी  मनु  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 करना  पड़ा  है  ।  यह  तो  समस्त  frat  को  पता  है  कि  वर्तमान  स्वतन्त्रता  संघर्ष  के  प्रारम्भ  होने  से

 पुर्व  बंगला  देश  में  क्या  घटना  घटी  है  ।  बंगला  देश  की  पाकिस्तान  की  कुल  जनसंख्या

 का  60  प्रतिश्त  है  झ्र ौर  यह  पाकिस्तान  का  सबसे  बड़ा  ऐनक  है  ।  विश्व  को  यह  पता  हैकि

 बंगला  देशवासियों  को  यह  गम्भीर  आन्दोलन  मातृभाषा  को  राजभाषा  के  रूप  में  मान्यता  देने  के

 लिए  करना  पड़ा  है  ।  पाकिस्तान  के  शासकों  ने  बँगला  देशवासियों  को  उनके  संवैधानिक  तथा

 लोकतन्त्रात्मक  अधिकारों  से  वंचित  रखा  है  ate  उनका  श्रमिक  शोषण  किया  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  asta  शासकों  ने  उनके  इस  आन्दोलन  को  सैनिकबल  ate  अत्याचारों  से  दबाने  का

 प्रयास  किया  है  ।

 यह  विश्व  को  पता  है  कि  इतने  अधिक  dad  ate  बलिदान  के  पश्चात  बंगला  देवा  के

 वासियों  ने  पाकिस्तान  के  सैनिक  शासकों  में  अपने  से  अधिकार  प्राप्त  किए  हैं  ।  बंगला  देश  के  लोगों

 लोकतन्त्र  के  पक्ष  में  लेपना  निर्णय  किया  है  ।  उन्होंने  चुनावों  के  माध्यम  से  अपना  जो  यह  निसंशय

 ने  दिया  हैं  ag  विश्व  के  इतिहास  में  अद्धितीय  हैं  पाकिस्तान  में  हुए  इन  चुनावों  में  बंग

 मुजीबुर्रहमान
 की  अध्यक्षता  में  श्रवामी  लीग  को  पूर्ण  बहुमत  प्राप्त  त्  ।  मुजिबुर  रहमान  एवं

 बंगला  देशवासियों  ने  सूत्री  कार्यक्रम  के  आघार  पर  लोकतन्त्रात्मक  अधिकारों  के  लिए  चुनाव

 लड़ा  था  ।  उन्होंने  पाकिस्तान  से  अ्रलगाव  की  मांग  नहीं  की  है  ।  वे  तो  बहुत  लम्बी  अवधि  से  होते

 ow  प्राथमिक  शोषण  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।  पाकिस्तान  के  सैनिक  शासकों  ने  बंगला

 देश  वासियों  को  अपनी  ही  सम्पत्ति  waar  वहां  उत्पन्न  धन  ara  से  वंचित  रखा  है  ।  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  शासकों  ने  पूर्वी  बंगाल  को  ग्रसना  उपनिवेश  बना  रखा  है  ate  लोगों  को  ata

 दोषी  का  शिकार  बना  रखा  है  ।

 बंगला  देश  के  लोगों  की  लोकतन्त्रात्मक  भ्र धि कारों  की  मांग  को  शासकों  ने  अत्याचारों  से

 दिखाया  है  ।  मुजिबुर  रहमान  कौर  याहया  खां  के  बीन  हो  रही  राजनीतिक  वार्ता  का  लाभ  उठा

 कर  पश्चिम  पाकिस्तान  के  शासक  हजारों  की  संख्या  में  पश्चिम  पाकिस्तान  से  सैनिकों  को  वहाँ

 ले  जाए  ।  जब  सेना  ग्रा धुनिक  हथियारों  कुमुक  मिलने  से  पुरी  तरह  लैस  हो  गई  तो  परिचय

 पाकिस्तान  के  ये  अ्रत्याचारी  सतिक  बंगला  देश  की  निहत्थी  जनता  पर  टूट  पड़ी  ।  बंगला

 देश  वासियों  की  महत्वाकांक्षाग्रों  का  बरबर  शक्ति  से  गला  घोंटा  गया  ।  पांच  लाख  से  भी  अधिक

 लोग  शहीद  हो  चूके  हैं  ।  इस  प्रकार  की  सैनिक  एवं  रता  कौर  भयंकर  का  उदाहरण

 वियतनाम  को  छोड़  कर  विश्व  के  इतिहास  में  कहीं  नहीं  मिलता  1

 सत्तारूढ़  दल  ग्रसने  निहित  हितों  के  लिए  संसदीय  लोकतन्त्र  का  हनन  करता  है  ।  यही

 घटना  बंगला  देना  में  घटी  है  ।

 संसद  में  बंगला  देश  के  पक्ष  में  संकल्प  इसलिए  पास  हुमा  था  क्योकि  सेब  विरोधी  दल

 एक  होकर  इसके  लिये  सरकार  पर  दबाव  डाल  रहे  थे  ।  भारत  सरकार  को  समस्त  विरोधी  दलों

 की  इच्छा ग्र ों  के  ary  भूलना  पड़ा  ।  संसद  में  जब  संकल्प  पास  ent  तो  विपक्ष  के  सब  सदस्यों
 अ  <7  कपी  ae

 ने  मांग  की  थी  क  बगल  ६  श  को  पूर्ण  समर्थन  दिया  परन्तु  उस  समय  बंगला  देश  के
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 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  को  केवल  आंशिक  समर्थन  दिया  गया  ।  हमें  mar  थी  कि  भारत  सरकार

 बंगला  देश  की  सरकार  को  पुत्र  समन  देने  हेतु  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगी  ।  परन्तु  अब
 25

 मचे  के

 बद  लगभग  ढ़ाई  महीने  बीत  गये  हैं  ate  हमारी  सरकार  ने  aa  तक  कुछ  नहीं  किया  है  ।  केवल

 अन्य  देशों  से  adie  की  है  कि  शीरानी  समस्या  का  कुछ  हल  निकाला  जाए  ।  यदि  भारत  सरकार

 वास्तव  में  दरबारियों  की  समस्या  हल  करना  चाहती  है  तो  बंगला  देवा  की  सरकार  को  तुरन्त

 मान्यता  दे  देनी  क्योंकि  इससे  शरणार्थियों  को  पूरे  विश्वास  के  साथ  अपने  घरों  में  वापस

 जाने  की  प्रेरणा  मिलेगी  ।  ये  वहां  वापस  जाकर  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भाग  लेंगे  ।  बंगला

 देश  के  दारीयों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  इसके  अतिरिक्त  ate  कोई  मागं  नहीं  है  |

 कि  बंगला  देश  की  अन्तरिम  सरकार  को  मान्यता  दी  जाए  ।  हमारा  उनसे  गहरा प्रौर
 निकट  का

 सम्बन्ध  है  ।  बंगला  देश  में  लाखों  व्यक्तियों  ने  अपना  बलिदान  दिया  है  कौर  अरपना  स्वतन्त्रता

 संग्राम  वे  राज  भी  जारी  रखे  हुए  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  लोग  भी  इसी  प्रकार  aga  लोकतन्त्री  अधिकारों  के  लिए  लड़  रहे  हैं  |

 में  घारा  144
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 केन्द्रीय  सरकार  उनके  संवैधानिक  अधिकारों  को  कुचलना  चाहती  है  ।  सारे  राज्य

 लगा  रखी है
 ।  लोगों  को  निवारक  निरोधक  अधिनियम  के  श्रत्तगंत  बिना  किसी  ग्रपराध  के

 गिरफ्तार  किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  वहां  अत्याचार  कर  रही  है  ।  पश्चिम  बंगाल

 के  लोगों  को  इन  कठिनाइयों  से  मुक्त  करन  चाहिये  ।

 ७०
 श्रमिक  एशियाई  देशों  से  मेरी  भ्रमित  है  कि  वे  भी  बंगला  देश  को  मान्यता  दें  ।  विश्व  की

 प्रगतिशील  शक्तियों  से  भी  मेरी  कपिल  है  कि  जिस  तरह  स्पेन  में  फासिस्ट  सेनाग्रों  के  विरुद्ध  युद्ध

 करने  के  लिए  सेना  बनाई  गई  थी  उसी  प्रकार  एक  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  ब्रिगेड  का  संगठन  करके  बंगला

 देश  के  स्वतन्त्रता  सैनिकों  की  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।

 लाखों  शरणार्थी  दीवारों  में  रहते  हैं  कौर  वेपर  हैजे  की  माह मारी  के  शिकार  हो

 गये  हैं  ।  भारत  विश्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतन्त्र  होने  का  दावा  करता  है  इस  दावे  का

 alfa  सिद्ध  करने  के  लिए  बंगला  देश  की  सरकार  को  तुरन्त  मान्यता  दे  देती  चाहिये  क्योंकि  जंगल

 देश  सरकार  लोकतन्त्र  की  स्थापना  के  लिये  संघर्ष  कर  रही  परन्तु  खेद  की  बात है  कि

 प्रम रीको  साम्राज्यवादी  सरकार  के  दबाव  में  आकर  भारत  बंगला  देश  की  सरकार  को  मान्यता
 1

 देने

 में  हिचकिचा  रही  है  ।  मत  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  बंगला  देश  की  geared  सरकार  को

 तुरन्त  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  करने  से  यही  माना  जायेगा  कि  सरकार  ने  लोगों

 की  माँगें  पुरी  की  हैं  ।  बंगला  देश  की  सरकार  को  मान्यता  देने  से  भारत  सरकार  अपनी

 स्वतन्त्रता  के  लिये  संघर्ष  करने  वाले  बंगला  देश  के  लोगों  से  अवश्य  न्याय  करेगी  |

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  Sir,  I  Commend  my  amendment  to  the  House

 and  entered  my  sympathies  to  the  people  of  Bangla  Desh  who  are  fighting  for  their  independ-

 ence  most  courageously  against  the  Military  dictatorship.  The  people  of  Bangla  Desh  have

 made  great  sacrifices  for  their  Indepence,  Now  the  situation  demands  that  they  win  their

 battle  of  Independence,  But  unless  the  Mukti  Fauj  of  Bangla  Desh  recives  arms  and

 Ammunitions
 in  aid  from  outside  world,  it  is  difficult  for  them  to  fight  against  West
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 Pakistan,  Army  equipped  with  latest  and  weapons,  They  are  not  getting  this  help  from

 outside  world.  The  people  demand  that  our  Government  should  immediately  give  recognit-
 ion  to  Bangla  Desh,  But  before  recognition  is  given  to  Bangla  Desh  we  have  to  Considet
 its  implications  in  the  international  field,  We  should  see  that  by  taking  such  a  step  we  do
 not  get  involved  in  war  Let  whole  of  the  World  should  see  the  pitiable  condition  of  Bangla
 Desh,  I,  therefore  shall  request  the  Government  to  be  very  Cautious  and  careful  in

 taking  any  decision  in  this  matter.  We  should  rot  take  any  step  in  haste,  The  steps,  which
 our  Government  have  taken  so  far  are  praisworthy  and  they  have  been  taken  after  cool

 delibration  The  ultimate  responsibility  in  this  matter  will  come  on  the  Central  Govern-

 ment,  It  should  not  take  any  decision  under  pressure

 We  have  full  sympathy  with  the  cause  of  the  people  of  Bangla  Desh  Our

 Government  have  sent  missions  to  various  countries  of  the  world  for  consultation  on  this

 problem.  Even  then  we  should  not  take  any  hasty  step

 The  heavy  influence  of  refugees  from  Bangla  Desh  has  become  a‘critical  problem
 for  us.  This  problem  has  put  a  great  strain  on  our  economy,  But  inspite  of  our  critical

 economic  condition  we  shall  give  all  the  possible  help  to  the  refugees,  to  the  least  of  our

 Capacity,  though  it  is  very  difficult  for  providing  them  food,  Clothing  and  accomodation

 because  We  are  already  passing  through  such  difficulties

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  The  resclutior,  moved  by  Shri  Samar

 Guha,  gives  an  opportunity  to  the  Government  to  clarify  its  policy  on  Bangla  Desh  in  the

 light  of  latest  circumstances,  We  should  make  the  world  think  over  this  matter  through
 this  serious  discussion  expressing  our  National  feelings  on  the  latest  situation  prevailing  in

 Bangla  Desh  that  the  patience  of  India  has  reached  its  climax  and  that  if  world  opinion
 failed  to  put  Islamabad  on  the  right  path  it  will  be  rather  impossible  for  Government  of

 India  to  reject  the  demand  of  its  55  Crores  of  people

 The  article  of  Mr,  Anthoay  Meskan  has  published  in  the  Indian  Express  giving  a

 horrifying  account  of  genocide  in  Bangla  Desh  has  created  critical  condition  in  India

 Mr,  Anthony  Meskanhense  is  one  of  those  few  journalists  who  were  taken  to

 Dacca  by  Government  of  Pakistan  to  oppose  them  of  the  situation  there.  I  want  to  quoie

 here  what  he  has  written  on  his  return  from  Dacca.  He  has  written  1  would  write

 the  full  story  of  what  I  had  seen  or  I  would  have  to  stop  writing.  I  would  never  again  be

 able  to  write  with  any  According  to  him  Pakistan  has  their  schemes  in  mind  for

 East  Bengal  i,  e.  the  Bengalis  have  proved  themselve  unreliable  and  must  be  ruled  by  West

 Pakistanis.  Secondly  the  Bengalis  will  have  to  be  re  educated  along  proper  lives.  Thirdly,

 then  the  Hindus  are  eliminated  by  death  and  flight,  their  property  will  be  used  as  golden

 carrot  to  win  over  the  under  privileged  Muslim  middle  Class:  He  has  further  stated  that  there

 were  no  Bengalis  in  the  cities,  Comilla  town,  like  Dicea,  was  heavily  shattered.  There  were

 only  few  peasants  waich  the  journalists  saw  on  road  to  Lakshami  who  can  be  coun'ed  on

 fingers.

 It  is  quite  clear  that  Pakistan  is  prepariiga  definite  policy  of  ammititation.

 The  Parliamen:  has  passed a  resolution  unaimously  that  we  will  support  and  extand  all

 help  to  East  Bengalis.  Even  the  various  State  Assemblies  have  demanded  that  we  should

 accord  recogrition  to  Bangla  Desh.  But  from  the  speeches  of  the  Prime  Minister  it  is  not

 clear  as  to  which  direction  we  are  moving,  It  will  be  difficult  for  the  Bangla  Desh  to  live

 with  Pakistan  as  its  integral  part  after  supplying  so  much  atrocties.  I  want  to  know  the  succ-
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 ess  achieved  by  hon  Miuisters  who  went  abroad,  What  is  the  reaction  in  the  various  capitats
 of  the  world  ?  Are  they  prepared  to  give  some  help  in  cash  for  the  refugees  or  they  are
 showin  -  only  lip  sympathy  ?  May  I  kaow  whether  other  nations  of  the  world  will  support
 us  in  getting  the  practical  solution  of  East  Bangal  which  mens  that  the  East  Bangal  should
 be  ruled  by  their  elected  representatives  jand  that  refugees  should  go  back  to  their  homes
 and  their  life  and  property  will  be  saved  ?

 I  congratulate  120  hon,  Members  of  the  Labour  Party  of  the  British  Parliament
 who  have  said  that  the  15516  of  East  Bangal  should  be  raised  in  the  security  Council.  I  would

 say  that  instead  of  British  Government  our  Government  should  raise  this  matter  in  the  Secu-

 rity  Council,

 No  body  can  deny  this  fact  that  courage  is  going  on  the  East  Bangal.  The  Indian

 Government  should  raise  this  issue  in  the  security  council.  In  this  way  we  will  be  able

 to  assess  the  attitude  of  the  various  country.  Jt  will  therfore,  be  easy  for  us  to  derermine

 our  policy  in  this  regard.  Our  policies  can  only  be  to  create  such  conditions  in  East  Bengal
 under  which  the  evacuees  can  return  to  their  homes.  For  this  we  should  be  even  prepared

 for  a  war  with  Pakistan,  War  will  not  be  costlier  than  what  we  are  spending  on  the  avo-

 cuees,  We  should  give  an  ultimatum  to  Pakistan  that  he  should  create  such  conditions

 whereby  vacuees  can  return  to  their  houses  otherwise  we  will  take  strong  steps  and  that

 strong  step  can  be  war  with  that  country.

 The  flow  of  evacuees  affected  the  life  in  Calcutta  adversely.  Law  and  order

 situations  has  deteriorated,  I  have  came  to  know  that  West  Bengal  Government  is  cozsider-

 ing  of  declaring  emergency  in  State.  Had  we  determined  our  policy  towards  East  Bengal  on

 the  25  th.  of  March  when  the  atrocities  of  Pakistan  army  started  the  situation  world  have

 been  quite  different  to-day.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 The  Government  should  act  with  courage  and  am  sure  if  the  Government  does

 so  a  history  can  be  written  on  new  lines.

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  सम्बन्धी  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने

 का  विधेयक  जारी

 Statutory  Resolution  Re:  Maintenance  of  Internal  Security

 Ordinance  and  Maintenance  of  Jaternal  Security

 Bill-Contg,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  के  विधेयक  पर  चर्चा  होगी  ।

 श्री  एस०  एम  बनर्जी  :  बंगला  देगा  सम्बन्धी  संकल्प  पर  चर्चा  के  लिए  समय

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इस  पर  कल  चर्चा  होगी  ।
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 खंड  12
 Clause  12

 परामदांदात्री  ae  के  प्रतिवेदन  पर  काय  वाही

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  फ्रेंक  स्थान  ने  एक  संशोधन  दिया  ।  परन्तु  वह  इस  समय

 सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  ग्रीक  खण्ड  12  विधेयक  ae  मग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्
 The  Motion  was  adopted

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  12  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  13

 Clause
 13.0

 नजरबन्दी  को  अधिकतम  wales

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  कल्याण  सुन्दरम  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 कहानी
 शी  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  जी  मैं  भ्र  be  दह  संशोधन  संख्या  17

 प्रस्तुत  करता  हू
 ।

 मैंने  अपने  संशोधन  में  यह  कहा  हैं  कि  नजरबन्दी  की  अवधि  12  महीने  के  बजाय  6

 महीने  होनी  चाहिए  ।  हैड  कासन्टेंबल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  झ्राधार  पर  किसी  व्यक्ति  को  भी

 बिना  मुकदमा  चलाये  हवालात  में  रखा  जा  सकता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  कम  से  कम  अवधि

 को  सीमित  रखने  के  wea  पर  विचार  करें  ।  मैंने  भ्र पने  संशोधन  में  नजरबन्दी  की  wafer  को

 12  महीने  से  घटा  कर  6  महीने  रखने  की  बात  कही है  इस  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं  होनी

 चाहिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Even  the  six  months  period  is  too  much.

 But  I  am  doubtful  thal  even  this  will  be  acceded  to  by  shri  Pant,  The  man  released  after

 detention  canbe  reanested  ard  detained  immediately  after  his  release.  I  will  therefore  requ-

 est  the  hon.  Minister  to  accept  this
 amendment.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  I  also  support  this  amendment,  The  hon  Minis-

 ter  should  not  have  any  objection  in  accepting  this  amendment.

 श्री  ज्योतिमंय  ag  :  इसका  प्रयोग  सदा  राजनैतिक  विरोधियों  के  लिये

 किया  जाता  है  ।  खंड  14  के  श्रन्तगंत  किसी  भी  व्यक्ति  को  उसकी  रिहाई  के  बाद  नज़र बन्द

 किया  जा  सकता  है  ।  सरकार  को  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  |
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णचन्द्र  :  12  महीने  की  अवधि  प्रथम  बार  नहीं

 रखी  गई  है  ।  निवारक  विरोध  अघिनियम  1950  में  भी  12  महीने  की  अवधि  रखी  गई  थी  ।

 इसका  यह  अरथ  नहीं  है  कि  प्रत्येक  नज़र बन्द  किये  जाने  वाले  व्यक्ति  को  12  महीने  के  लिए  ही

 नज़र बन्द  किया  जायेगा  ।  भ्रत्यघिक  श्रवंधि  12  महीने  रखी  गई  है  ।  प्रत्येक  मामले  को  उसके

 दोष  के  श्राघार  पर  ही  निपटाया  जायेगा  ।  मेरे  विचार  से  ऐसे  मामले  अधिक  नहीं  होंगे  कि  किसी

 व्यक्ति  को  रिहाई  के  तुरन्त  बाद  नज़र बन्द  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  सारी  बात  सरकार  पर

 ही  निसार  नहीं  करती  |

 उपाध्यक्ष  महो
 ह  य  :  मैं  संशोधन  संख्या  17  सभा  में  मत-विभाजन  के  लिए  रखता  हु  ।

 लोक  सभा  में  सत-विभाजन  हम्ना  ।

 The  Lok  Sabha  Divided

 पक्ष  में  42  ;  विपक्ष  सें  124

 Ayes-24  Noes-124

 संशोधन  स्वीकृत

 The  amendment  wss  Negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 ।  खण्ड  13  विधेयक  का  तग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  त्र  ।

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  13  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  13  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  खण्ड  14  विधेयक  का  लग

 लोक  सभा  में  सत  विभाजन  gat  |

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  132  ;  विपक्ष  में  45

 Ayes  132  ;  Noes  45

 प्रस्ताव  स्वीकृत  Fat
 The  Motion  was  adopted

 खंड  14  विधेयक  में  जोड़  दिया  गयां

 Clause  14  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  «fi  खंड  15  विधेयक  का  ग  बने कक
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  झ्र

 The  Motion  was  adopted

 खंड  15  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  15  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  दक श्प्कि  खंड  16  विधेयक  का  रंग  बनेਂ  |

 लोकसभा  में  मत  विभाजन  श्र
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  131  ;  विपक्ष में  52

 Ayes  131  ;  Noes  52

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  Motion  was  adopted

 खंड  16  विधि  यक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  16  was  added  to  the  Bil

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  यह  प्रदान  उठाया  गया  था  कि  क्या  किसी  खंड  पर  चर्चा

 की  जा  सकती  है  जबकि  उस  पर  कोई  संशोधन  न  दिया  गया  हो  ।  रब  तक  प्रथा  यह  रही  है  कि

 यदि  किसी  खण्ड  पर  कोई  संशोधन  नहीं  होता  तो  उस  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 इसके  बावजूद  भी  सदस्यों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  कुछ  चर्चा  की  प्रयुक्ति  दूगा  |

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  चाहे  किवी  खण्ड  पर  संशोधन  तो  अथवा  नहीं

 तो  भी  सदस्यों  को  उस  पर  बोलने  का  ग्रन्थकार  होना  चाहिए  ।  हमें  किसी  विषय  पर  हड़  रहने  के

 बजाय  ठीक  लोकतन्त्रात्मक  प्रथाएं  अपनानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  सदस्य  किसी  खण्ड  का  विरोध  करना  चाहता  है  तो  उसको

 चाहिए  कि  वह  अपना  संशोधन  समय  पर  दे  ।  परन्तु  जेसा  मैंने  कहा  कि  शेष  खण्डों  पर  चर्चा  की

 भ्र नुम ति  दूगा  चाहे  उन  पर  कोई  संशोधन  हो  अथवा  न  हो  ।

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  खण्ड  16  महत्वपूर्ण  खण्ड  है  ।  हम  इस  पूर्ण  खण्ड  के  विरुद्ध

 परन्तु  यदि  दम  इसको  हटाये  जाने  का  संशोधन  दें  तो  उसको  ग्रहीत  नहीं  किया  जायेगा  ।

 सदस्यों  को  इस  पर  बोलने  का  अधिकार  है  शौर  भ्रध्यक्षपीठ  को  सदस्यों  के  इस  अधिकार  को

 छीनने  का  कोई  भ्रधघिकार  नहीं  है  ।

 खंड  17

 Clause  17

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  fH  खण्ड  17  विधेयक  का  ग  बनेਂ
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 प्रस्ताव  शुभ्रा

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  17  was  adde  d  to  the  Bill.

 खण्ड  18

 Clause  18

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  18  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 श्री  meat  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  इस  खण्ड  का  सेन  करता  हु  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  ग्रीक  खण्ड  18  विधेयक  का  द्रव  बने  17”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  |

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  18  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 The  Clause  18  was  added  to  the  Bi,

 खण्ड  1

 Clause  1

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  प्रिया  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 श्री  पीलू  मोडी
 :  मैं  श्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 माननीय  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में  अघिकतर  पश्चिम  बंगाल  की  दुखदायी  घटनाओं  का

 ही  उल्लेख  है  ।  कोई  कोई  घटना  पंजाब  अथवा  बिहार  की  भी  बताई  गई  है  ।  उन्होंने  यह

 भी  कहा  कि  इस  कारण  सरकार  को  अधिक  शाक्ति  मिलनी  चाहिए  ।  परन्तु  देश  को  अधिकांश

 भागों  में  ऐसी  परिस्थितियां  नहीं  है  ।  मत  वह  इन  मांगों  में  इसे  क्यों  लागू  करना  चाहते  हैं  ।

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  सम्बन्ध  उनके  पास  पहले  ही  ऐसी  शक्तियां  विद्यमान  हैं  ।

 परन्तु  क्या  वहां  पर  अपराध  कम  हो  गए  हैं  ।  परन्तु  ७. मुझ  सन्देह  है  कि  अधिक  दाक्तियां  दिये  जाने

 पर  भी  चह  पश्चिम  बंगाल  में  स्थिति  पर  काबू  पा  सकेंगे  ।  सरकार  की  कौर  से  भ्रमण  बार  यह

 कहा  गयाहै  कि  वहाँ  को  सदस्यों  एक  सामाजिक  एवं  आधिक  समस्या  है  क्या  इस  विधेयक  के  पास

 होने  पर  वह  इस  समाजिक  एवं  आधिक  समस्या  को  हल  कर  सकेंगे  ?

 उन्होंने  बताया है
 कि  इस  कानून  को  कुछ  सीमित  क्षेत्रों  में  लागू  करने  में  उन्हें  कुछ

 कठिनाइयां  हैं  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  लोगों  की  स्वतन्त्रता  को  देखते  हैं  ।  इन  कठिनाइयों  का  कोई  मूल्य

 नहीं  है  ।  मैं  उनसे  भ्रनुरोध  करता  हू  कि  वह  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करें  क्योंकि  इसमें
 मे  री

 तथा  सरकार  दोनों  की  बात  पुरी  हो
 ज  |  |

 |
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  In  my  amendment,  have  suggested  that  this

 black  act  should  be  enforced  in  Jammu  and  Kashmir  also.  This  price  of  Legislation  is

 being  enacted  to  apprehend  the  foreign  sPies  and  also  to  check  the  activities  of  saboteus,  But

 this  act  is  enforced  in  the  places  where  the  security  is  much  endangered.  Daily  we  are

 unemthening  the  spy  rings  in  that  part  of  the  country,

 The  hon.  Minister  can  say  that  we  have  to  take  approval  of  the  legislature

 before  enforcing  this  Act  in  that  state,  In  my  view  there  is  no  difficulty  in  getting  such

 approval

 श्री  कृष्णचन्द्र  पस्त  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हू  कि  किन  कारणों  से  हम  इस  कानून  को

 जम्मू  तथा  कश्मीर  पर  लागू  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  ।

 जहां  तक  श्री  पीलू  मोदी  की  बातों  का  सम्बन्ध है  मैं  पहले  ही  बता  चुका  g  कि  इस

 कानन  की  ग्रा वशइयकता  क्यों  पड़ी  |  एक  बात  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हुं  कि  राज्य

 सरकारें  भारत  की  प्रतिरक्षा  अथवा  भारत  की  सुरक्षा  के  हित  से  कोई  कानून  नहीं  बना  सकतीं  |

 केवल  भारत  की  संसद  को  ही  ऐसा  करने  का  अधिकार  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  कानूनों  के  झन्तगत  कायंवा  नहीं  कर

 कती

 एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  पंजाब  कौर  बिहार  में  ऐसे  कानून  नहीं  परन्तु  बिहार

 में  ara  जो  स्थिति  विद्यमान  है  उससे  हम  सब  परिचित हैं  ।  पंजाब  में  भी  रहिसा  की  कुछ  घटनाएं

 घटी
 हैं  ।  दूसरी  बात  यह

 है  कि  देश  की  राजनीतिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  यदि  कोई  राज्य  विशेष

 इस  प्रकार  का  कानन  बनाना  तो  हो  सकता  है  कि  वह  ऐसा  न  कर  पाये  ।  परन्तु  क्या  ऐसी

 स्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उस  राज्य  के  लिए  ऐसा  कानून  नहीं  बनाना  चाहिए
 ?

 माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  है  कि  इसका  कुछ  राज्यों  पर  श्रमिक  प्रभाव
 पड़ता  है

 है  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  स्थिति  भिन्न  है  ।  हमने  देखा है
 fr f मैं  इस  बात  से  इनकार  नहीं  करता

 ee alec oe की  प्रवृत्ति  कुछ  क्षेत्रों  में  फैली  है  ।  गर्त  हम  समय  पर  कार्यवाही  करके  उसको  दबाना

 तथा  उसको  at  श्रमिक  फैलने  से  रोकना  चाहते  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  हम  पर  यह  आरोप

 लगाया  जाये  कि  हम  समय  पर  कार्यवाही  नहीं  करते  |

 थ्री  पील  मोदी :  विधि  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  समय  पर  कार्यवाही  करना

 ait  निवारक  विरोध  के  लिये  समय  पर  कार्यवाही  करना-दो  अलग  बातें  हैं  एक  तरीका  लोक

 तंत्री  है  ate  दूसरा  गर-लोकतंत्री  ।

 श्री  कष्ण  चन्द्र  पन्त  :  वह  फिर  मुझे  राजा  जी  को  उद्धत  करने  के  लिये  उकसा

 रहे  हैं  ।

 श्री  पील  मोदी  :  पंजाब  alt  पश्चिम  बंगाल  के  क्षेत्रों  के  लिये  यह  कानन
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 बनाने  से  मंत्नी  महोदय  को  कौन  रोकता  है
 ?

 ag  इस  कानन  को  इन  भौगोलिक  क्षेत्रों  के  लिये

 पास  क्यों  नहीं  करते  हैं
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  कानून  विशेषज्ञ  नहीं  हु  ।  यहां  तक  कि  झा पात  कालीन  मामले

 ।  हम  किसी  राज्य  के  लिए  आपातकाल  की  घोषणा में  भी  संविधान  के  अनुसार  हमें  शक्ति  नहीं

 नहीं  कर  सकते  हैं
 ?

 श्री  पीलू  सोदी  :  क्यों  नहीं
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त :
 क्योंकि  यदि  केन्द्र  आपातकाल  की  घोषणा  करेगा  तो  वह  समूचे

 देश के  लिये  होगी  ।  एक  राज्य  के  लिए  ऐसा  नहीं  किया जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सव  प्रथम  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  प्रारा  प्रस्तुत  संशोधन  मतदान

 के  रखता  हु  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  श्रस्वीकत  ६.” ह |

 The  Amendment  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  पश्चात  मैं  भी  पीलू  मोदी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  मतदान  के  लिये

 रखता  हु  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  इश्रा

 The  Ameudment  was  put  and  negatived

 SATEAAT  म
 >

 खण्ड  एक  विधेयक  का  अग  बने ald  य  :  प्रदान यह  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  1  विधायक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1  was  added  to  the  Bill

 प्रीमियम  aa  और  विधेयक  का  नाम  यक  में  जोड़  दिये  गये

 The  Enacting  Formula  and  the  Bills  were  added  to  the  Bill

 a
 श्री  कष्ण  चन्द्र  पन्त  में  प्रस्ताव  करता  faa  रूप  पारित

 किया  जाये  1**

 कुछ  मा  बनी
 य

 सदस्य  खड़े  हुये

 श्री  भोगेन्द्र  का  :
 में  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करू  गा  कि  विधेयक  के  चरण

 पर  भी  वह  विधेयक  के  उद्देश्यों  कौर  कारणों  के  ager  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  इसके

 लागू  होने  के  पश्चात्‌  छात्रों
 तथा  कर्मचारियों  के  भ्रान्दोलन  पर  यह  लागू

 नहीं  होगा
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 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  यह  सरकार  देश  को  नव  फासिस्ट  राज्य  बनाने  जा  रही  हैप् राज

 तो  यह  हमारे  लिये  कल  दूसरे  राज्यों  में  भी  लाया  जायेगा  ।  ऐसा  सत्तारूढ़  दल  के  दलगत

 >
 उद्देश्यों  के  लिये  किया  जा  रहा  ए  |

 ag  1965  में  8000  मुसलमानों  तथा  उनके  परिवारों  को  हिरासत  में  रखा  गया  तथा

 उन्हें  बेघर  कर  दिया  गया  ।  राज  वे  भूल  गये  हैं  कि  निवारक  विरोध  अधिनियम  श्र  ऐसे  हो

 काले  कानूनों  ने  उन्हें  क्षति  पहुंचाई  है  ।

 इस  बार  सरकार  अधिक  बड़ी  दाक्ति  का  प्रयोग  करने  जा  रही  है  ।  यदि  वे  फिर  इसका

 दुरुपयोग  करेंगे  कौर  फासिस्ट  स्वरूप  वाले  काले  कानूनों  को  लायेंगे  तो  वे  केवल  अपनी  कब्र  ही

 खोदेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  सत्ता  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  जनता

 से  की  गई  प्रतिज्ञा ग्र ों  का  नादार  किये  जाने  का  उदाहरण  इतिहास  में  लिखा  जावेगा  ।

 यह  निवारक  विरोध  चाहे  इसे  कोई  भी  नाम  क्यों  न  दिया  देश  में  नया

 नहीं  है  ।  हमने  गत  20  वर्षों
 से  इसका  अनुभव  किया है

 ।

 सर्वप्रथम  वर्ष  1950  अथवा  1951  में  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  ने  न्यायपालिका  को

 वंचित  करने  के  जिसे  इसे  प्रस्तुत  किया  था  ।  यह  कौन  नहीं  जानता  है  ।

 1969  के  उत्तरार्ध  में  जब  ag  सरकार  इस  सभा  में  अपना  बहुमत  खो  चुकी  थी  कौर

 जब  उन्होंने  निवारक  विरोध  जिसकी  अवघि  समाप्त  हो  रही  था  की  अवधि  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  तो  सभी  विरोधी  दल  इसके  विरुद्ध  थे  ate  उनके  सेन  के  बिना  वह

 पारित  नहीं  हो  सकता  था
 ।  ऐसे  में  सरकार  ने  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लिया  ।  परंतु  उसने

 कुछ  राज्य  जैसे  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  श्रासाम
 को  ATT  राज्य

 विधान  अधिनियमित  करने  के  लिये  कह  दिया  कौर  पश्चिम  बंगाल  में  ज्योंही  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  हुसना  और  फिर  राष्ट्रपति  शासन  के  श्रधीन  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुये  उन्होंने

 हिंसक  गतिविधियों  का  निवारण  अधिनियम  पेश  किया  पौर  उसे  लागु  कर  दिया  ।

 निवारक  विरोध  अधिनियम  से  सरकार  पश्चिम  बंगाल  की  समस्या  सुलझाना  चाहती  है  ।

 वहां  के  पुलिस  अधिकारियों  ने  ऐसी  शक्तियां  अपने  हाथ  में  लेने  की  मांग  की  ।  विरोधी  दलों  ने

 इसका  विरोध  किया  कि  ऐसा  करने  से  समस्या  नहीं  सुलगेगी  परन्तु  सरकार  ने  कहा  कि  इससे

 पश्चिम  बंगाल  की  स्थिति  सुधर  जाएगी  ।  परन्तु  प्राय  देख  रह ेहैं
 कि  art  वहां  कया  हो

 रहा  है  ।

 सामान्य  चर्चा  समाप्त  करते  हुये  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  यदि  हिंसक  गतिविधियों  का

 निवारण  अधिनियम  न  होता  तो  परिचित  बंगाल  में  लोग  मतदान  करने  नहीं  जा  सकते  थे  ।  वह  हमें

 यह  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि  परिचय  बंगाल  में  लाखों  जो  ग्रसना  मत  डालने  के
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 —  a,

 लिये  बाहर  निकले  थे  वे  केवलਂ  तभी  ऐसा  कर  सके  क्यों  हजारों  लोगों  को  ea  श्रथरिनियम  के

 भ्रन्तर्गत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।  ऐसा  कह  कर  के  मन्नी  महोदय  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों

 की  लोकतान्त्रिक  भावनाश्रों  पर  धब्बा  लगा  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  गत  महीने  में  अध्यादेश  क्यों  Yer  किया  इसका  कारण  सीधा सा  है  ।

 सत्तारूढ़  दल  को  मालूम  था  कि  चुनावों  के  दौरान  उसने  जो  भ्रावइ्वासन  लोगों  को  दिये  उनको

 वह  पूरा  नहीं  कर  रही
 है  ।  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  बठक  में  राष्ट्रपति  ने  aga  श्रशिभाषणा  में

 एकाधिक  रियों  के  विरूद्ध  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  ।

 सरकार  कहती  है  सामान्य  star  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  उसने  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 सरकार  जानती  है  कि  कीमतें  बढ़ेंगी  जिसके  परिणामस्वरूप  ज्यादा

 मंहगाई  भत्तों  की  मांगें  उत्पन्न  होंगी  ।  भूमि  हीन  व्यक्तियों  तथा  कृषि  मजदूरों  द्वारा

 ग्र ति रिक्त  भूमि  att  काम  में  न  लाई  जाने  वाली  भूमि  के  after  वितरण  की  मांग  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  इन  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  वचनबद्ध है  लेकिन  वह  इन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  ।  सरकार  इन  सब  बातों  का  सामना  करने  के  लिये  यह

 हथियार  रूपी  विधान  चाहती  है  ।

 बंगला  देश  का  मामला  एक  सीधा  सा  बहाना  मिल  गया  है  ।  बंगला  देश  में  इन  घट नाश ों

 के  पहले  जब  कोई  भी  बात  नहीं  हुई  थी  तब  भी  सरकार  ने  इस  अ्रधिनियम  की  wafer  बढ़ानी  चाही

 थी  ।  अब  सरकार  यह  तक  देती  है  कि  देश  को  बड़े  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जासूसी

 वारदातें  हों  रही  हैं  किन्तु  यह  सब  तो  वह  पति  सुविधा  के  लिये  करती  है  ।  इस  काले

 प्रीमियम  के  पीछे  उसका  असली  उद्देश्य  लोगों  के  आन्दोलनों  का  दमन  करना  है  ।

 मत  हम  पुर्णतया  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  |

 |

 प्रो ०  एस०  एल०  सकसेना  :  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्णतया  विरोध  करता

 ह  |  मैं  श्राज  से  नहीं  बल्कि  उस  दिन  जिस  दिन  यह  सिद्धान्त  संविधान  में  शामिल  किया

 गया  इसका  विरोधी  हु  ।  मुझे  ae  1940  में  दुर्भाग्यवश  भारत  सुरक्षा  नियमों  के  gaia

 नज़र बन्द  किया  गया  था  |

 जब  निवारक  विरोधी  सिद्धान्त  को  राज  से  22  ag  पुर्व  संविधान  में  शामिल  किया  जा

 रहा  तो  मैं  पंड़ित  जवाहरलाल  पंडित  सरदार  पटेल  तथा  डा०  अम्बेडकर  के  पास

 गया  तथा  जाकर  उनसे  पुछा  कि  arg  यह  कया  कर  रहे  हैं  ।  तब  डा०  भ्रम्बेडकर  के  अतिरिक्त  उन

 सभी  ने  मुझसे  कहा  कि  समय  बदल  गया  है  तथा  हम  अपनी  हाल  ही  में  जीती  हुई  स्वतन्त्रता  को

 संरक्षण  देना  चाहते  हैं  ।  16  1949  की  संविधान  सभा  के  वादविवाद  में  कहा  गया
 था  कि  भ्रनुच्छेद  15  तथा  15  क  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  में  बाघा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरदार  पटेल  के  पास  पहुंचा  परन्तु  उनके  उत्तर  से  ५ मुझ  सन्तोष  नहीं

 =  ais  रानी हुमा  ।  गत  सवा  वर्ष  से  यह  श्रघितियम  ary  नहीं  २  श्मा  Wie  इस  विधेयक  को  नहीं  लाया
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 Resolution  Re:  Federal  Debt  Commission
 लथ

 Jyaistha  28,  1893
 (Saka)

 जाता  तो  कोई  आसमान  तो  गिर  नहीं  जाता  ate  ag  इस  विधेयक  को  लॉकर  बड़ी  भारी

 भूल  न  विशेषकर  उस  समय  जब  कि  उसे  भारी  बहुमत  मिला  हुआ  वह  इसे  कभी

 भी  किसी  झ्रापातकालीन  स्थिति  में  पारित  करा  सकती  सरकार  ऐसा  काला  कानून  क्यों

 बनाती  है  ।

 गर्त  में  मन्त्री  महोदय  से  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  का  अनुरोध  करता  हू  |

 इस  निवारक  विरोध  विधेयक  के  अ्रन्तगंत  मैं  दो  बार  तकलीफ  उठा  चुका  हू  ।  सरदार

 पटेल  जब  इस  विधेयक  को  लाये  थे  तो  उन्होंने  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यह  विधेयक  केवल  तोड़

 फोड़  करने  वाले  लोगों  तथा  जासूसों  के  लिये  लाया  गया है
 ।  परन्तु  इस  विधान  के  wots  मुझे

 गोरखपुर  में  एक  चीनी  कारखाने  में  हड़ताल  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  नजरबंद  कर  लिया  गया  था  |

 अब  फिर  इसका  प्रयोग  इसी  प्रकार  किया  जायेगा  |  इसका  प्रयोग  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  दल  के

 विरोधियों  के  विरूद्ध  किया  जायेगा  ।  सरकार  को  कानून  की  किताब  को  ऐसा  कानून  बना  कर

 काला  नहीं  करना  चाहिये  ।

 श्री  के०  मनोहरन  :  यह  विधेयक  एक  कठोर  उपाय  कौर  एक

 प्रीमियम  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  ह  कि  वहू  कतिपय  पतलूनों  पर  विचार  कर

 जो  पहलू  उनके  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  श्री  कृष्ण  मेनन  के  उत्तर  में  कहा  कि  जब  वह  मन्त्री  थे  तब  उन्होंने

 इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  किया  कौर  जब  इस  अधिनियम  की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया

 गया  था  तब  भी  उन्होंने  त्याग-पत्न  नहीं  दिया  ।  श्री  पत  भी  मिली  पद  से  हट  जाने  के  बाद  इस

 विधेयक  का  विरोध  करेंगे  ।

 यह  ऐसा  विधेयक  है  जिससे  निश्चय  ही  व्तंमान  सत्तारूढ़  दल  का  स्वरूप  कम
 हो

 जायेगा  |

 चुनावों  के  बाद  सत्तारूढ  दल  को  भारी  बहुमत  प्राप्त  संदेह  है  कि  इस  विधेयक  से  इस

 दल  की  ख्याति  बनी  रहेगी  ate  प्रतिष्ठा  को  संरक्षण  मिल  सकेगा  |

 मैं  जानता  ह  कि  यह  विधेयक  अब  इस  अवस्था  तक  पहुंच  गया  है  कि  इसे  वापस  नहीं

 लिया  जा  सकता  परन्तु  इसका  प्रयोग  बहुत  कम  किया  चाहिये  तथा  राजनीतिक

 के  लिये  इसका  दुरूपयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 शी  समर  गह  :  यह  जानकर  श्रामण्य  होता  है  कि  सत्तारूढ़  दल  ने  विरोधी  दल

 की  भावनाय्रों  गहराई  की  ate  ध्यान  नहीं  सरकार  को  भारी  बहुमत  प्राप्त  है

 भरत  वह  यह  नहीं  समय  सकती  है  कि  विभिन्‍न  दल  इसका  इतना  कड़ा  विरोध  क्यों  कर  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  ।  हिंसात्मक  गतिविधियां  निवारक

 म्रघिनियम  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  भी  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में
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 स्थिति  सुधरी  है  ?  क्या  यह  ate  बदतर  नहीं  हो  गई  है  ?  मत  परिचय  बंगाल  की  समस्या  को

 हल  करने  के  लिये  aaa  हष्टिकोरा  अपनाना  चाहिये  ।

 यह  भ्र ौर  गम्भीर  शंका है  ।  सरकार  सीमा  पर  व्याप्त  स्थिति  ate  बंगला  देख

 का  नाम  ही  ले  रही  है  ।  बंगला  देश  की  समस्या  से  निपटने  के  लिये  यदि  कोई  कदम  उठाया

 जसा  कि  1962  कौर  1965  में  किया  गया  att  जो  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  लिये

 तो  इस  सभा  को  ऐसे  कानून  को  पारित  करने  में  एक  घन्टा  नहीं  लगता  परन्तु  इस  विधेयक

 को  यदि  अ्रधघिनियम  के  रूप  में  पारित  किया  जायेगा  तो  बंगला  देश  के  शराबियों  की  वैध

 शिकायतों  पर  ध्यान  नहीं  जायेगा  ate  जो  लोग  मानवीय  स्तर  पर  अपने  अधिकारों  की

 रक्षा  करते  हैं  उनके  मुह  बन्द  कर  दिये  जायेंगे  ।  भरत  मैं  इस  काले  विधेयक  का  विरोध  करता

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  यह  देख  कर  बहुत  ही  श्राइचयें  होता  है  कि

 कांग्रेस  दल  के  सदस्य  इस  कनून  को  पारित  करने  में  आन्नद  विभोर  हो  रहे  हैं  ।  बे  हमेशा

 के  लिये  इस  तरह  से  देश  पर  शवासन  नहीं  कर  सकेंगे  |  वे  गलत  रास्ता  भ्र पना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  |

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  श्राप  बोलने  कयों  नहीं  देते  मैं  इसके  विरोध  में

 सभा-भवन  से  बाहर  जाता  हू  ।  यह  क्या  बात  हुई  ?  आपको  यह  शोभा  नहीं  देता  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कोई  कागज  फाड़ा  ae  इसके  पहचान  सभा-भवन  से  बाहर  चले

 गये

 The  hon,  Minister  tore  off  some  paper  and  then  left  the  House,

 Shri  Hemendra  Singh  Bawera  (Bhilwara)  :  The  members  of  the  ruling  party  are

 very  jubliant  but  the  opposition  leaders  have  opposed  this  Bill,

 We  are  afraid,  this  law  will  be  misused.  It  is  true  that  the  ruling  party  can

 got  this  Bill  passedin  this  House  beconse  they  have  got  massive  mejority  but  outside
 the  House  people  would  uppose  it.

 श्री  पीलू  मोडी  :  इस  विधेयक  को  पेश  करके  तथा  पारित  करवा  के  सत्तारूढ़  दल  ने  जो

 बहुमत  समर्थन  प्राप्त  किया  था  उसे  न्यूनतम  समर्थन  में  परिवर्तित कर  दिया  गया  है  क्योंकि  वे  इस

 देवा  के  57  प्रतिश्त  लोगों  के  प्रतिनिधियों  की  तुलना  में  केवल  43  प्रतिशत  लोगों  के  प्रतिनिधियों

 द्वारा  इसे  पारित  करवाया  जा  रहा  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi):  We  are  not  proud  of  passing  this  Bill.  I

 would  requst  the  hon.  Minister  not  to  use  this  law  against  the  movements  of  workers  and

 peasants.  I  would  have  no  objection  if  it  is  used  aganist

 ae
 चन्द्र  पन्त  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  श्री  भोगेन्द्र  भा  द्वारा  उठाये  गये श्री  कृष्ण  दीद
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 Resolution

 Re:  Federal  Debt  Commission

 प्रदान  BY  प्रद यां सा  करता  हु  तथा  उन्हें  शर  श्री  दा शि भूषण  को  श्राइवासन  देता  कि  इस

 यक  को  किसानों  waar  छात्रों  के  किसी  वैध  आन्दोलन  दमन  करने  के  लिये  नहीं

 लाया  जा  रहा  माननीय  सदस्य  श्री  मनोहरन  के  उत्तर  में  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  हमारा  यह

 प्रयास  रहेगा  कि  इसका  उपयोग  बहुत  ही  कम  किया  जाये  तथा  राजनैतिक  उद्देश्यों  के
 लिये  ay

 बिल्कुल  ही  न  किया  जाये  ।

 परन्तु  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  को  भी  हिंसा  का  नहीं

 अपनाना  चाहिए  ।  उन्हें  लोकतांत्रिक  ढांचे  को  क्षति  पहुंचाने  के  विचार  को  आवश्यक  त्याग  देना

 चाहिए  शौर  हमारे  कार्यों  का  मार्गदर्शन  करने  वाले  संविधान  के  ढांचे  के  भीतर  रहते  हुए  नियमों

 का  पालन  करना  चाहिए  ।  यदि  कोइ  व्यक्ति  राजनीतिक  गतिविधि  के  नाम  से  इस  प्रकार  की

 कार्यवाही  करे  जिससे  इस  देश  की  एकता  att  प्रभुसत्ता  को  क्षति  पहुंचती  जो  साम्प्रदायिक

 एकता  के  लिये  हानिकर  हो  ale  लोकतांत्रिक  ढांचे  के  विपरीत  तो  इन  खंडों  का  उपयोग  किया

 जा  सकता  है  ।

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  सत्तारूढ़  दल  ने  चुनावों  में  दिये  गये  श्राइवासनों  को  पूरा  नहीं  किया

 कांग्रस  ने  चुनाव-घोषणा-पत्र  में  यह  स्पष्ट  कह  दिया  था  कि  ग्रद्यांति  ate  हिंसात्मक  काय

 वाही  करने  वाली  दोषियों  को  समाप्त  किया  जायेगा  ताकि  सभी  नागरिक  शांतिपूर्वक  रह  सकें  ।

 यह  उस  प्रतिज्ञा  के  अनुरूप  है  ।  राज  हम  कठिन  समय  में  रह  रहे  हैं  ।  बहुत  से  सीमावर्ती  राज्यों

 में  ऐसे  कानून  नहीं  हैं  ।  सीमा  पर  तनाव  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  यदि  कल  हमें  ऐसे  कानून

 की  श्रावस्यकता  तो  उसके  लिये  तयार  रहना  चाहिये  ।  इस  देश  की  स्वतंत्रता  रोक  संप्रभुता

 की  सरक्षण  देने  की  भावना  से  कौर  देश  में  शांति  बनाये  रखने  के  लिये  हम  इस  सभा  से  इस

 विधेयक  को  पारित  करने  की  atte  करते  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  We  express  our  protest  and  we  would  not  participate

 in  the  division.  We  are  leaving  the  House.

 meat  महोदय  :  set  यह  है
 :  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 ये  '

 जो पक्ष  में  हैं  वे  कहा

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  विपक्ष  में  हैं  वे  कहेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाता  है  ।
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 28  1893  केन्द्रीय  नऋर  भ्रायोग  के  बारे  में  संकल्प

 सद हद रस्म श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  कौर  कुछ  अन्य  माननीय

 सभा-भवन  से  बाहर  चले  गये

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  and  some  other  hon.  Members

 left  the  House

 इसके  पश्चात्  लोक-सभा  सोमवार  21,  1971/31  ज्येष्ठ

 1893  के  ग्यारह  बजे  म०  To  तक  के  लिये

 स्थगित  हई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on

 Monfay,  June  ,21  1971  Jyaistha  31  1893  (Saka)

 Ashoka  Printing  Works,  Modinagar
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 1971  प्रतिलिप्यघिकार  लोक-सभा  सचिवालय  को  प्राप्त  ।

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय-संचालन  संबंधी  नियमों  संस्करण )

 के  नियम  379  कौर  382  के  श्रन्तरगंत  प्रकाशित  कौर

 श्रह्नोका  प्रिटिंग  गोविन्दपुरी

 सोदी नगर  हारा  मुद्रित  ।
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